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 करती  और  उनके  कल  राज्य  सरकारों  को

 क  सभा
 भेज  देती  हे  ।  यह  देखने  का  काम  राज्य  सरकारों

 ३१  १९५४  का  है  कि  क्या  इन  प्रयोगों  के  फलों  का  कोई

 उपयोग  किया  जा  सकता  किस  प्रकार
 सभा  दो  बजे  समवेत  हुई

 उपयोग  किया  जा  सकता  हैं  |

 महोदय  :  पीठासीन  हुए

 श्री  बहादुर सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री

 प्रश्नों  के  मौखिक  sax
 को  इस  बात  का  पता  है  कि  जिन  राज्यों  में

 खमीर  मद्य निषेध  जारी  वहां  यदि  खमीर  दे  दिया

 *
 १४३२.  श्री  बहादुर  सिंह  :  क्या

 गया तो  उससे  wae  रीति  से  शराब  तैयार

 करने  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ?
 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन
 उपाध्यक्ष  महोदय :  काल्पनिक

 द्वारा  उपलब्ध  किये  गये  खमीर  का  देश  में  है

 सामान्य
 अहीर  के  साथ  साथ  पूरक  शरमन  के  श्री  पी०  सी०  बोस  :  यह  खमीर  किस

 रूप
 में

 प्रचार  करने की  दुष्टि  से  कुछ  प्रयोग
 चीज  से  बनाया  जाता  है  ?  क्या वह  भारत  में

 किये  गये  तथा
 उगली  है  या  बाहर  से  जाती  है

 ?

 यदि  तो  इन  प्रयोगों  के

 शाम  क्या  निकले  ?  राजकुमारी  अमृत  कौर : यह खेद की यह  खेद  की

 बात  हैं  कि  इस  सदन  के  एक  माननीय  सदस्य
 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्र दो खर

 :
 खमीर  के  बारे में  इतना  प्रज्ञान प्रकट  कर

 हां  ।

 रहे  हैं

 ।

 अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला
 डा०  राम  क्या  खमीर  का  उत्पादन

 विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  ह्
 बड़े  पैमाने  पर  कर  के  उसे  सस्ते  दामों  में परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  १]
 बेचने  का  सरकार  का  विचार  है

 ?
 शी

 बहादुर  fag  :  यदि  यह  प्रयोग

 साबित  हुआ  तो  क्या  सरकार  उन  सब
 उपाध्यक्ष  महोदय :

 प्रदान  केवल  स्वास्थ्य

 को  खमीर  उपलब्ध  कराने  की  के  सम्बन्ध में  हैं  ।

 विचार  करेगी  जिनके  श्रीनगर
 श्री  दाभी  :  विवरण  में  बताया  गया है

 a  विटामिनों  की  कमी  है  ?
 कि

 उत्तर  प्रदेश  के  एक  देहाती  थाने में  कुछ

 स्वास्थ्य  (  राजकुमारी  अमृत  :  लोगों को  यह  खमीर  दिया  गया  wie  उन्हें

 केन्द्रीय  ग्वेषणात्मक  प्रयोग
 पूछा  गया  कि  क्या  अब  आगे  के  लिये  वे  इसका

 19  PSD
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 प्रयोग  तो  उन्होंने  इन्कार  कर  दिया  चारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  इन  केन्द्रों

 ar  कहा  कि  वे  इसका  प्रयोग  नहीं
 करेंगे

 ।
 का  उपयोग  किया  ?

 क्या  इसका  स्वास्थ्य  पर  कोई  बुरा  प्रभाव
 संचार  उपमंत्री  राज

 :

 पड़ता है  ?  तार  विभाग  का  प्रशिक्षण  केन्द्र

 श्रीमती  इसका  कोई  बुरा  या  पूरे  है  तथा  डाक  विभाग  का  सहारनपुर  में  ।

 अवांछनीय  प्रभाव  नहीं  पड़ता  किन्तु  क्योंकि
 १  mia  से  ३१

 हम  एक  विशिष्ट  रुचि  के  शादी  हो  गये
 १९४५३  तक  जबलपुर  के  दूरसंचार  प्रशिक्षण

 लोग  इसे  पसन्द  नहीं  करते  ।  केन्द्र  से  vee  प्रशिक्षार्थी  पारित  हुए  तथा
 ~

 श्री  बो०  एस०  ata  यदि  कोई  निजी  PEYR—-U  म

 संस्था  खमीर  का  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  तार  प्रशिक्षण  केन्द्र  में  €३६  प्रशिक्षार्थियों

 करके  उसे  सस्ते  दामों  में  बेचने  के  लिये  अराग  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  |

 बढ़ती  तो  क्या  सरकार  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  नैपाल  सरकार  की  कौर  से  कोई

 पर  विचार  करेगी  ?  प्रशिक्षार्थी  सहारनपुर  प्रशिक्षण  केन्द्र  में  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  तो  कार्यवाही  भेजा  गया  था  ।  कोलम्बो  योजना  के  अन्तर्गत

 नैपाल  सरकार  की  श्र  से  भेजे  गये  दो
 के  लिये  सुचना हे  ।  खमीर तो  लगभग  हर

 रोज  खाने  में  ।
 वारों  ने  जबलपुर  के  यंत्रविद्या  के  केन्द्र  में

 प्रवेश  किया  है  | सरदार  हुक्म  सही  क्या  प्रयोगों  के  दौरान

 में  इस  बात  का  पता  चला  कि  खमीर  के  सरदार  हुक्म  सिंह
 गत  प्रतिवेदन  में

 योग  से  कुछ  प्रतिशत  लोगों  की  पाचनशक्ति  हमें  बताया  गया  था  कि  कौर  स्थानों  में  केन्द्र

 बिगड़ती है  ?  खोलने
 का

 भी
 प्रस्ताव  है

 ।
 वे  केन्द्र

 न
 खोले

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  २१  सें  से  २  लोगों  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 के  बारे  में  यह  हुजरा
 ।

 हो  सकता  है  कि  यह  बिगाड़  श्री  राज  उपयुक्त  भूमि  कीਂ

 खमीर के  नहीं  बल्कि  किसी  अन्य  बात  के  अनुपलब्धि  तथा  वित्तीय  व्यवस्था  के  अन्तिम

 कारण  हुमा  होगा  |  यह  साबित  करने  के  लिये  निश्चय
 का  अभाव  ये  दो  प्रमुख  कारण  थे  |

 कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  खमीर  से  पाचनशक्ति  सरदार  हुक्म  सिंह  :  पंचवर्षीय  योजना

 बिगड़ती  हैं  ।  में  कहा  गया  है  कि  सेवा  की  कार्यक्षमता

 डाक  तथा  तार  प्रशिक्षण  केन्द्र  का  eld  रोकने  के  लिए  ये  केन्द्र  खोले जा

 रहे  हैं  ।  इन  केन्द्रों
 के

 परिणामस्वरूप *
 १४३३.  सरदार

 हुक्म  सिर  क्या
 चारियों  की  कार्यक्षमता  में  किस  प्रकार  सुधार संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 gare ?
 भारत  में  किन  स्थानों  में  नये  से

 श्री  राज  विभाग  की  कार्यक्षमता भर्ती  हुए  लोगों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  डाक

 तथा  तार  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  गये
 सुधारने  के  मुख्य  उद्देश्य  से  ही  यह  प्रशिक्षण

 जारी  किया  गया है  ।  जैसे  जैसे  हम
 PeYR—UY  में  लोगों  ठीक  संख्या  में  प्रशिक्षित  अर ०  एम ०

 को  इन  केन्द्रों  से  प्रशिक्षण  प्राप्त  तथा
 एस०  aes  तथा  अन्य  अधिकारी  भेज  रहे

 क्या  नैपाल  की  सरकार  ने  इस

 अवधि में  अपने  नये  से  भर्ती  किये  गये  कर्म

 हैं  वैसे  बैसे  सेवा  की
 कार्यक्षमता

 में  सुधार  हो

 रहा है  ।
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 श्री  टी०  एस०  ए०  ate  are  कितने  टन  भार  के  जहाज़ों  का  उपयोग

 कार नें  प्रादेशिक प्राधा  पर  इन  नाग ॥ acsT  के  विदेश  यात्रा  के  लिए  किया जा  रहा  था  ?

 खोले  जाने  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया
 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा सचिव

 ¥ZYZ000 शाहनवाज़

 श्री  राज  बहादुर :  यही  विचार हैं  ।
 जी०  टी  ०  ॥

 हम  मद्रास तथा  तरा  क्षेत्र  के  लिये  मद्रास  तटवर्ती  व्यापार--

 हैदराबाद  मध्य  प्रदेश  क्षेत्र  के  लिये  जी  कार टी०  ॥

 हैदराबाद  बम्बई  की  अ्रपनी  आवश्यकता  के
 विदेश  १७८०८  ३

 लिए  बम्बई में  तथा  बिहार  क्षेत्र  के  लिए
 जी०  चार  टी०  }

 बिहार  में  एक  एक  केद्रखप्गेल  रहे  हैं
 ।

 सेठ  गोविन्द  दास  :  PER  में  जितने

 उपाध्यक्ष महोदय  :  माननीय  मंत्री  ले
 जहाज़  चलते

 उससे  सन्‌  १९५३  में  कुछ

 ही  बता  चके  हैं  कि  कि  केन्द्र  प्रादेशिक  बढ़े  हैं  या  उतने  ही  हैं
 ?

 पर  खोले  गये  हैं  ।
 श्री  कुछ  थोड़े  से  बढ़े

 at  एस०
 to  सामन्त :  क्या  डाक

 हैं  ।

 घरों  में  कई  वैज्ञानिक  विषयों  के  स्नातक

 कलक  का  काम  कर  रहे  हें  प्रौढ़  क्या  इन
 सेठ  गोबिन्द  :  अरब  जो  यह  साल  चल

 रहा है  इसमें  क्या  भी  कुछ  बढ़ाने  की
 प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  उनके  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था

 की  गई  हे  ?  उम्मीद है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  एल०
 श्री  राज  बहादुर

 :
 वे  जिस  प्रतियोगिता

 अ्रथवा  अन्य  परीक्षा  में  as  थे  तथा  जिसके
 वी०  :

 जी
 इस  साल  बहुत  ज्यादा

 बढ़ने  की  उम्मीद  है  प्रौढ़  हम  यह  उम्मीद आधार पर  चुन  लिये  गये  थे  उस  पर  यह

 निर्भर  हैं  ।  यदि  वे  की  परीक्षा  में  बैठे
 करते हैं  कि  सन्‌  ५५-५६  के  पहले  जितने

 शिप्स इस  र.) वक्‍त ह  उसके  दुगने  हो  जायेंगे  ।
 हैं  तो  उन्हें  क्लिक  ही  बनाया  जा  सकता  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ  fag
 :

 इसमें  कोई  तेलवाहक
 श्री  मुनि स्वामी

 :
 क्या  इन  केन्द्रों  में  डाक

 कर्मचारियों के  सारी  श्रेणियों को  प्रशिक्षण  जहाज़  भी  है  ?

 दिया  जाता  ?
 श्री  Uso  ato  शास्त्री  :  इसमें  कोई

 श्री  राज  बहादुर  :  यह  तो  व्यवहारतः  टेंकर  नहीं  है  ।

 असम्भव है  ।  इसके  लिए  तो  हमें  कई  शरीक
 श्री  एन०  बी०  चौधरी तटवर्ती  व्यापार

 केन्द्रों  की  आवश्यकता  होगी  ।
 में  लगे  हुए  जहाज़ों  में  भारतीय  जहाज़ों  का

 भारतीय  जहाज़  अनुपात क्या  है  ?

 *
 १४३४.  सेठ  गोबिन्द  दास :  क्या  श्री  शाहनवाज  तटवर्ती  व्यापार पर

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  हमारा  एकाधिकार  सा  है

 भारतीय PEXR  के  अन्त  में
 श्री  वी०  पी०  नायर  :  क्या  सरकार  ने

 जहाजों  का  कुल  टन  भार  कितना  भारतीय  नौवहन के  लिये  अधिक टन  भार

 उन  में  से  कितने  टन  भार  के
 ba  प्राप्त

 करने
 के  हेतु  विदेशों  से  कुछ  जहाज़

 जहाज़  तटवर्ती  व्यापार  में  संलग्न  थे
 खरीदे  हैं  प्र  यदि  तो

 १९४७  से  wa  तक
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 कितना  अ्रतिरिक्त  टन  भार  इस  प्रकार  प्राप्त

 किया गया  है  ?  कम्पनियां  इसके  लिये  काम  कर  रही  हैं  ।

 श्री  एल०  बी०  शास्त्री  :  जैसा कि  में
 श्री  ato  पी०  क्या  यह  सच

 प्रभी  बता  चुका  निजी  कम्पनियों  को  ऋण  नहीं  कि  कुछ  वर्ष  पहले  भारतीय  जहाज़

 दिये  गये  हें  कौर  इस  काम  के  लिए  हमने  मालिक  संघ  ने  भारत  से

 लगभग  १८ '  ४७  करोड़  रुपए  उपलब्ध  किये  भारतीय  नौवहन के  water

 हमें  ग्रा दया  है  कि  वे  ak  १०  जहाज़
 की  सामग्री के  उत्पन्न  से  कुछ

 तैयार  कर  सकेंगे  ।
 टन  भार  प्राप्त  करने  के  बारे  में  प्रार्थना  की

 थी  ?  कया  यह  भी  सच  नहीं  हैं  कि  अ्रमरीका श्री  ato  पी०  मेरा  प्रश्न  यह  नहीं

 था  |  ने  भारत  सरकार  की  मांग  पुरी  नहीं  की
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  श्री  Uso  बी०  प्रार्थना  की  गई

 थी  किन्तु यह  आवश्यक नहीं  है  कि  हम  जहाज़ जानना  चाहते  थे  कि  2e v9  से  तक

 मालिकों  की  प्रार्थना  स्वीकार  करें  ।  सच  बात
 सरकार  नें  कितना  अ्रतिरिक्त  टन  भार  प्राप्त

 तो  यह  है  कि  हमने  उन्हें  पैसा  दे  दिया  हैं  कौर
 किया है

 |

 हम  इरादा  करते  हें  कि  वे  अधिक  जहाज़

 श्री  वी०  पी०  नायर  :  केवल  इतना ही  खरीदेंगे  ।

 नहीं  ।  में  यह  जानना  चाहता  था  कि  क्या

 सरकार  ने  विदेशों  तथा  aa  जहाज़
 श्री  सारंगधर  क्या  में  जान  सकता

 हूं  कि  योजना  के  अन्तर्गत  हमने  सब  तक  जो
 तौर  के  भारतीय  नौवहन  के  लिए

 अतिरिक्त  टन  भार  प्राप्त  करने  के  लिए

 प्रगति  की  उसको  देखते  हुए  क्या  अगले

 वर्ष  हम  पंचवर्षीय  योजना  में
 निर्देशित  लक्ष्य

 बातचीत  करने  की  कोई  कार्यवाही  की  है  यह

 केवल  पैसा  देने  का  सवाल नहीं  है  |

 तक  पहुंच  जायेंगे  ?

 श्री  Uso  ato  शास्त्री
 :

 जेसा  किः  मेंने

 श्री  एल०  बी०  शास्त्री : यह यह  गैरसरकारी  अभी  प्रभी  कहा  वास्तव  में  हम  रखने  लक्ष्य

 उद्योंगों  का  क्षेत्र  है
 ।

 में  झारी  करता  हूं  कि  तक  पहुंच  चके  योजना  के  श्रन्तगंत

 माननीय  सदस्य  इस  बात  को  जानते हैं  ।  RWXooo  टनों  का  लक्ष्य  चिह्नित  किया

 भारत  सरकार  सीधे  कोई  जहाज  नहीं  गया  था  कौर  हमें  ara  हैं  कि  लगभग

 पति है  ।
 २८१०००  टन  की  वृद्धि  की  जायेंगी  |

 श्री  एम०  एल ०  द्विवेदी
 :

 क्या  यह  सच  है  श्री  बंसल :  क्या  में  जान  सकता  हं  कि
 ~

 fe  कोस्टा  ट्रेड  में  कुछ  विदेशी  जहाज़ों  से  दिपिंगप्लेनिग  एडवाइजरी  कमेटी  ने  २०

 काम  लियां  जा  सकता  रहा  खास  तौर  से  लाख  टन  की  टोटल  शिपिंग  का  टार्गेट  रखाਂ

 तेल  वगैरह  लाने  के  लिये  ?  ae  यह  सही  कौर  यदि  तो  वह  कब  तक  पहुंचेगा  ?

 तो  क्या  जहाज़ों  की  कमी  है  या  प्राइवेट  श्री  एल०  बी०  शास्त्री  :  उन्होंने  २०

 शिपर्स  सहायता  नहीं  कर  रहे  और  क्या  लाख  रन  का  टार्गेट  रक्खा  लेकिन  प्लैनिंग

 हम  हिन्दुस्तान  शिप या डे  से  दूसरे  जहाज  नहीं  कमीशन  ने  इसे  प्लैन  पीरियड  के  लिये  १०

 ले  सकते हैं  ?  लाख  टन  का  टार्गेट  रक्खा  हैं  ।  लेकिन  जैसा

 श्री  शाहनवाज़  जी  जहां तक  में  कह  चुका  हम  इस  साल  ही  या

 हिट्स  का  सवाल  हमारे  मर्चेंट  फ्लीट  के  PEAY—AE  तक  इस  टार्गेट  से  ग्राम
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 जायेंगे  शौर  कोशिश  करेंगे  कि  श्र  ज्यादा  क्योंकि  बुलाने  पर  रविवार  होने  के

 ही  बढ़  जाय ।  कारण  नहीं  आया  ?

 विलीन  अस्पताल  उपाध्यक्ष  महोदय  वैयक्तिक  मामले

 मंत्री जी  को  बतलाने  चाहिये ं।
 *

 १४३५.  श्रीशूलन  क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 नई  दिल्‍ली  के  विलिंग्डन  अस्पताल  को  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  ले  लिए  जाने  के  परिणामस्वरूप  * WIG.  श्री  एस०  एन०  दास  : क्या

 उसमें  क्या  क्या  परिवर्तन  तथा  सुधार  हुए  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने को  कृपा

 करेंग े:

 स्वास्थ्य  उपमंत्री
 :  रोम  में  सन्‌  PeXR  में  खाद्य

 तथा  कृषि  संगठन  के  सातवें  प्रतिवेदन  में
 अपेक्षित  सूचना  हुए  एक  विवरण सदन

 पटल  पर  रक्खा  जाता  गये  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  पर  कुल  कितना

 ६,  अनुबन्ध  संख्या  २]  व्यय

 श्री  झूलन  सिन्हा क्या  में  जान  सकता हूं
 क्या  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  अपना

 कि  सरकार  द्वारा  इसे  ले  लिए  जानें  के  बाद  प्र  निवेदन  सरकार  को  सौंप  दिया  कौर

 से  दवाइयां  देने  अथवा  रोगियों  को  दाखिल  प्रतिनिधियों  ने  किन  महत्वपूर्ण
 करने  अथवा  बाहर  के  रोगियों  से  व्यवहार  विषयों पर  भाग  लिया  ?

 करने  सम्बन्धी  बातों  में  कोई  ऐसा  सुधार  खाद्य  तथा  कृषि  उपमत्री
 एम०

 झा  हैं  जिसे  लोगों  ने  व्यक्त  रूप  से  सराहा  ato  कृष्ण प्पा ):  )  लगभग  RL,o00  Fo  |

 जी  at
 श्रीमती  चन्द्र दों खर  :  माननीय  सदस्य

 जिन  मुख्य  विषयों  पर  भारतीय ः को  दिए  विवरण  में  अतिरिक्त  सुधार

 सम्बन्धी  वह  सब  सुचना  हैं  जो  भ्र स्प ताल  में
 प्रतिनिधि  मण्डल  ने  सक्रिय  भाग  लिया  उनकी

 एक  सूची  सदन  पटल
 पर  रक्खी  जाती

 किए  जायेंगे  ।
 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध

 संख्या
 ३

 श्री  दादी
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि

 दाखिल  किए  गए  तथा  बाहरी  मरीज़ों  से
 श्री  एस०  एन०  दास  क्या  में  जान  सकता

 कितनी  फीस  ली  जाती  हूँ  ?  हूं  कि
 खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  कर्मचारी  वर्ग

 में  पर्याप्त  भारतीय  प्रतिनिधान  के  सम्बन्ध  में

 स्वास्थ्य  मंत्री  (  राजकुमारी अमृत  कौर  :
 कोई  प्रगति  हुई  है  ि) प्र1र  यदि  तो  क्या

 ?
 दाखिल  किए  गये  रोगियों  से  कोई  फीस  नहीं

 ली  जाती  सिवाय  भोजन  के  मूल्य  के  जबकि
 श्री  एस०  वी०  कृष्ण प्पा  :  मुझे  बताया

 गया हूँ  कि  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  में  लगभग वे  निसिंग  होम  में  भाते  अथवा  किराये  के

 जबकि  वे  झ्र स्प ताल  में  विशेष  रावत  स्थान
 १३  भारतीय  हैं  ।  हमनें  कहा  हैं  कि  भारतीयों

 को  अधिक  प्रतिनिधान  दिया  जाए  ।
 लेते  हैं  |

 श्रीमती  कमलेंदुमति शाह  :  क्या  यह  सत्य
 श्री  एस०  एन०  दास  :

 क्या

 हुआ
 ?

 हैं  कि  विलिंग्डन  अस्पताल के  कुछ  डाक्टर

 असावधान  हूँ  एक  डाक्टर  की  उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदन  में  बातचीत

 धानी के  कारण  एक  मरीज़
 की

 मृत्यु  हो  गयी  बहुत  हो  रही  है  ।  माननीय  सदस्य  अ्रपनी  में
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 अधिक  व्यस्त  हें  तथा  सदन  की  कार्यवाही  पर  श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा :  गत  वर्ष  हमें

 कम  ध्यान  दे  रहे  हें  ।  मेरे  कहने  पर  भी  कुछ  १२,७७,०००  रु०  देने  पड़े  थे  कौर  इस  वर्ष
 ~

 माननीय  सदस्य  इस  पर  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हमें  2,€0,202°5  डालर  देने  हैं  ।

 हूं  ।  में  इस  प्रकार  बातचीत किए  जाने  की  डा०
 चन्द्र

 :
 क्या  में  जान  सकता  हूं

 अनुमति  नहीं
 दे  सकता  ।  यह  बहुत  गलत  चीज  कि  भारत  सरकार  का  कोई  सांख्यिकी  विशेषज्ञ

 इस  सम्मेलन  में  सम्मिलित  द्र  था  att  क्या

 क्या  में  जान  वहां  पर  इस  देश  में  परस्पर  विरोधी  राकेटों
 श्री  एस०  एन०  दास

 सकता  हूं  कि  प्रतिनिधि-मण्डल  म  कितने  का  परिहार  करने  का  कोई  प्रयत्न  किया  गया

 था ? व्यक्ति थे  ?

 श्री  एम०  alo  कृष्ण प्पा  इसमें  सात
 श्री  एमवी  कृष्ण प्पा  :

 डा०  वी०  जी०

 पस  भारतीय  अनुसंधान  परिषद्‌  के
 सदस्य

 जिनमें  से  एक  रोम  में  नियुक्त  एक
 प्रतिनिधियों  में  से

 पदाधिकारी थे  भारत  से  गये  थे  ।

 एक  थे  |

 श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  यह  सच  है  कि
 श्री  एन०  ato  चौधरी :

 जबकि  सदस्यों

 इस
 प्रतिघ्रिधि-मण्डल  के  सदस्यों  का  चुनाव

 बिल्कुल  net  समय  पर  किया  गया  था  त्या
 का  चुनाव  पहले  हो  च  का  था  तो  स्वीकृति  मिलने

 में  दर  होने  का  क्या  कारण  था  |
 ठीकਂ  भ्रध्ययन  का  अवसर  नहीं  मिल  पाया  ?

 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  कोई  अ्रनचित श्री  एम०  वी०  सदस्य  मण्डली

 का
 चुनाव  पहले  हो  चुका  था  किन्तु

 विलम्ब  नहीं  स्  था  ।  स्वीकृति  सामान्यतः

 स्वीकृति देर  से  मिली  थी  ।  देश  से  प्रस्थान  करने  के  एक  या  दो  सप्ताह

 qa  दी  जाती है  ।  मंत्रिमंडल  को  व्यय के  लिए
 श्री  एस०  एन०  दास  क्या  में  जान  सकता

 स्वीकृति  देनी  पड़ती  है  ।  यह  ग्रस्त  समय  पर
 हूं  कि  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  द्वारा

 किया  गया  था  |  कोई  विलम्ब  नहीं  था तत्कालीन  giver  रिजवें  तथा  भूमि  प्रणाली

 सम्बन्धी  सुधारों के  विषय  में  क्या  प्रस्ताव
 वनस्पति

 रक्खे  गये थे  ?  *
 १४३८.  श्री  के०  पी०  क्या

 श्री  एम०  alo  कृष्ण प्पा  :  वास्तव  में  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  मंत्री येह  बताने  की  कृपा

 चूंकि उस  समय  हमारे  पास  wart की  कमी  करेंगे

 थी  इसलिए  हम  खाद्यानों  का  एक  शझ्रापत्कालीन

 संग्रह  तैयार  करने  के  पक्ष  में  किन्तु वे  देश
 क्या  यह  सच

 है  कि  सरकार  ने

 वनस्पति  उद्योग  को  वनस्पति  निर्माण  के  लिए तैयार  नहीं  हुए  जिनके  पास  aro  का

 क्य  था  ।  इसलिए  सारी  बात  समाप्त कर  दी
 मूंगफली  के  तेल  के  अतिरिक्त  जो  अन्य  तेलों

 के  प्रयुक्त  करने  की  शझ्रनुमति दी  थी  वह  वापस गयी  |

 लेली

 श्री  एन०  एम०  क्या  में  जान
 में  उत्पादित  कुल सकता

 हुं  कि  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन के  लिए
 र

 भारत  दारा  दिए  जाने  वाले  जाटान 1-६  |  के  मूंगफली  की  मा  श  oy  न

 सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  gar  और  क्या  सन्‌  REX R-YY  में  मूंगफली  का
 we  भ्रंदादान  में  कोई  कमी  की  गयी  है  ?  प्राक् कलित  उत्पादन  ?
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 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०  श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा
 :

 यह

 ato  :  बिनौले  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  से  पूछना  पड़ेगा  ।

 तथा  सरसों  के  तेलों  के  भ्र ति रिक्त  wea  तेलों
 सेठ  गोविन्द  दास  :  वनस्पति  में  रंग  देने

 के  प्रयुक्त  करने  की  शभ्रनुमति  co Cok CO
 के  लिए  कोई  रंग  की  तलाश  की  जा  रही  थी  ।

 से  वापस  ले  ली  गयी  |  क्या  में  जान  सकता हूं  कि
 उसका  क्या  परिणाम

 २८८४  लाख  टन  |  रहा ?

 ३७' ७२  लाख  टन  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 क्या  इस  सब
 का

 श्री  वे  पी०  सिन्हा
 :

 कया  में  जान  सकता  जिक्र  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय की  मांगों

 जूं  कि  नारियल  के  तेल  से  तेयार  किया  गया  पर  चर्चा  के  समय  नहीं  प्राया  था  ?

 सरसों  are  अलसी  के  तेलों  से  तैयार  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  उत्पादकों  की

 किए  जाने  वाले  वनस्पति  से  पोषक  तत्वों  की
 लागत

 व
 लाभ  कौर  वनस्पति  के  मूल्यों

 का

 तुलना  में  कैसा  है  ?
 प्रतिशत  क्या  है

 at
 मूल्यों  में  बराबर  वृद्धि

 क्यों हो  रही  है  ? श्री  एस०  वी०  कृष्ण प्पा  :  मुझे  इस  विषय

 अधिक  वैज्ञानिक  ज्ञान  नहीं  हैं  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 यह  मूल  प्रशन

 श्री  जेठा लाल मोदी  :  प्रस्तुत  वर्ष  का  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 उत्पादन  सरकार  डालर  प्राप्त  करने

 जल-ऋतुविज्ञान  अध्ययन
 के  लिए  निर्यात करेगी  ?

 *
 १४३९.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  केवल

 उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  निर्यात  का  seq
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 नहीं  उठता  ।  क्या  सन्‌  १९४५३  में  दामोदर

 तथा  मयूराक्षी  नदियों  के  जल गृह  क्षेत्रों  का
 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  निर्यात  |

 सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  को  वाणिज्य

 अग्रेतर  जल-ऋतुविज्ञान  अध्ययन  किया  गया

 मंत्रालय
 से  पूछना  पड़ेगा  ।

 यदि  तो  उसके  बया  परिणाम

 श्री  सुनि स्वामी :  क्या  में  जान  सकता  हूं  wiz

 कि  वनस्पति  योजना  समिति  नामक  कोई
 सन्‌  की  वर्षा के

 समिति  भ्र ौर  यदि  तो  यह  वनस्पति  समिति
 कड़ों  तथा  इस  वर्ष  वर्षा  के  झरोकों  में

 उद्योग  की  किस  प्रकार  सहायता  करती  है  ?
 क्या  अन्त र  है  ?

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  एक  समिति  संचार  उपमंत्री  राज

 झ् * र ॥  मुझे  उसका  नाम  ठीक  याद  नहीं

 श्री  जोखिम  आल्वा  क्या  में  जान  सकता  खोज  के  परिणामों  का  एक

 हूं  कि  भारत  में  वनस्पति  के  सबसे  बड़े  उत्पादक  संक्षिप्त  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता

 लीवर  ब्रदर्स  भ्रमण  भारतीय  प्रतियोगियों  की
 है

 |  दिखाये  परिशिष्ट  ६,
 अनुबन्ध  संख्या  ४]

 तुलना  में  कहीं  अघिक  लाभप्रद  स्थिति  में  ह  सन्‌  Pe vy  में  दामोदर  जल्  गह
 क्योंकि  वे  अपने  बृहत  feet  संगठन  के  कारण  क्षेत्र  में  वर्षा  को  २४  वर्षा-मापक  केन्द्रों  में

 तेल  झ्रासानी  से  अफ्रीका  से  प्राप्त  कर  सकते  मापा  गया  |  दामोदर  जल ग्रह  क्षेत्र  की  औसत

 न्  वर्षा  सन्  Reve  में  ४६'  २६ਂ  थी  जब  कि
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 १९२६

 2€X3  में  द्  ORਂ  थी  ।  सन्‌  १९५३  के  उपाध्यक्ष  महोदय  अगला  प्रशन

 sine  अधिक  वर्षा-मापक  केन्द्रों
 से  लिए  गए  संख्या  १४४०  |

 हैं  ate  इसलिए  सन्‌  १९४७  की  अपेक्षा

 श्री  मुनि स्वामी
 :

 इस  set
 से

 सम्बन्धित
 अ्रधिक  विश्वसनीय  हें  ।

 मेरा  एक  शर  प्रश्न  प्रश्न
 १४७२  |

 मयूराक्षी  जल गृह  की  असत  वर्षा  सन्‌
 उपाध्यक्ष महोदय  :  उनका

 साथ

 १६४७  में  ४€  ४५ਂ  थी  ।  सन्‌  १९५३  के
 उत्तर  दिया  जा  सकता  है  |

 nine  संकलित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  Ato  सामन्त  :  क्या  में  जान  रेलवे  प्रहरी

 सकता हूं  कि  जल गृह  क्षेत्र  में
 वर्षा

 से
 सम्बन्धित  ै

 १४४०.  श्री  ato  मुनि स्वामी  :  क्या

 अ्रस्य  किन  समस्याओं  का  अध्ययन  किया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 गया  हूं  ?  क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  प्रहरी

 श्री  राज  बहादुर  :  न्यूनाधिक  ये  समस्याएं  कर्मचारी भी  रखती

 सदन  पटल  पर  रक्खें  गये  विवरण  में  बतलाई
 वें  क्या  काम  करते

 गयी  नामे  प्रचलित  भूतलीय  वायु  क्या  प्रहरी  विभाग  के  स्थापित

 जल ग्रह  पत्र  की  झा सत  ऋतुकालीन

 वर्षा  का  वितरण  इत्यादि  |
 करने  के  पश्चात्‌ से  चोरी  के  मामलों की  संख्या

 में  कमी  हो  गई  तथा

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  में  जान
 प्रहरी  विभाग  पर  प्रतिवर्ष  कुल

 सकता  हूं  कि  वाष्प  झांकड़ों  के  संकलन  में  क्या  कितनी  राशि  व्यय  की  जाती  है  ?

 प्रगति  हो  चुकी  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा सचिव

 श्री  राज  बहादुर
 :

 इस  समय  मेरे  पास  aerate

 ये झांक ड़े  मौजूद  नहीं  हैं  ।
 कर्मचारी  समस्त  माल ये

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  व्या  में  जान  स्टेशनों  पर  खड़ी

 माल  के  रेलवे  कामयाबियों  कौर सकता  हूं  दामोदर  घाटी  के

 विज्ञान  के  सम्बन्ध  में  कोई  लेख  प्रकाशित  इमारतों की  रखवाली  करते हैँ  तथा  चलती

 किया  गया  ax  यदि  तो  क्या  उसमें  मालगाड़ियों  में  पहरा  देते  हैं  शौर  इसी

 जल गू हू  क्षेत्र  के  नदी  प्रवाह  प्रकार  के  अन्य  कायें  करते  हैं
 ।

 विज्ञान  के  मध्य  के  सम्बन्ध  में  प्रकाश  डाला
 विभिन्न  रेलों  में  प्रहरी  विभाग

 गया  हैं  ?
 के  खोल  दिये  जाने  से  ऐसा  प्रतीत  होता

 श्री  राज  बहादुर  :  दो  एक  दामोदर  है  कि  चोरियों
 की

 संख्या  घटती  जा  रही  है  ।

 शक्ल घाटी  जलगृहू  क्षेत्र  शर  दूसरा  मधुरानी  परन्तु  युद्धोत्तर-काल  में  यह  प्रवृत्ति

 जल गृह  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  तैयार  किए  गये  लुप्त  हो  गयी  थी  तर  इस  स्थिति  का  सामना

 हैं  कौर  उनके  श्री  प्रमाणिक  करने  के  लिये  सरकार  प्रहरी  विभाग  का

 तथा  श्री  द्वारा  सौंप  दिए  गये  हैं  पुनर्गठन  कर  रही  है  जिससे  चोरियों  को

 अधिक  क्रिया कारी  रूप  से  रोका  जा  सके  । एक  प्रकाशित  हो  चुका  है  तथा  दूसरा  प्रकाशित
 च्

 किया  जा  रहा  है  ।  प्राप्त  परिणाम सदन  पटल  (T)  PEXR—¥F  में  करोड़

 पर
 रक्खे

 विवरण  में  दिए  गये  हैं  ।  रुपय े।
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 रेलवे  प्रहरी  कर्मचारी  में  हे  क्या  यह  सच  हे  कि  वह  विशेष

 नै १४७२  at  मनिस्वामी  अधिकारी  पुलिस  का  सेवा-निवृत

 निरीक्षक है  और  वह  वर्तमान रेलवे  मंत्री रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  हे  कि  रेलवे  के
 के  अधीन  काम  करता  था  जबकि  वह  उत्तर

 प्रदेश  के  गह  मंत्री  थे
 ?

 पुलिस  ate  प्रहरी  विभाग  में

 करने की  दृष्टि से  re  में  संघ  रेलवे  मंत्री  उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  कहना  क्या

 चाहते  हें
 ?

 प्रत्येक  प्रश्न  का  कोई  भ्र भि प्राय के  साथ  राज्यों  के  गृह  मंत्रियों का
 एक

 सम्मेलन हुमा  तथा  होना  चाहिये  ।

 यदि  तो  उस  सम्मेलन  में  श्री  uso  बी०  शास्त्री  :  यह  बिल्कुल

 क्या  निश्चय  किये  गये  ?  सच  हूं  कि  वह  उत्तर  प्रदेश  में  उस  समय  पुलिस

 का  महानिरीक्षक था  जबकि  में  वहां  था  ।  यह
 रेलवे तथा  परिवहन  मंत्री के

 सचिव  शाहनवाज़  at)  जी  भी  सच  है  कि  उसका  प्रधान  कार्यालय

 नाबाद में  है  ।  यह  भी  सच  है  कि  वह  प्रहरी
 नहीं  |

 उत्पन्न
 नहीं

 होता  ।
 विभाग  का  काय  संचालन करता  हैं  ।

 श्री  मति स्वामी  :  विभिन्न  जंकशनों  पर

 श्री
 Fo

 ato  सोनिया  :  इस  पुनर्गठन
 प्रहरी  विभाग के  कर्मचारियों  को  किस  प्रकार

 का  खर्चे क्या  है  ?
 बांटा  जाता  जबकि  वहां  पर  पहले  ही  से

 रेलवे  तथा  तथा  परिवहन सत्री  एल०  रेलवे  पुलिस  काम  करती  है
 ?

 ato  प्रभी  बतलाया  गया  है

 PEYR—YR  के  ३'२४  करोड़
 श्री  Uso  बी०  शास्त्रो  :  रेलवे  पुलिस

 का  काम  प्रहरी  विभाग  से  बिल्कुल  भिन्न  हैं  ।

 रुपय
 था

 पुन संगठन  में  अधिक  न  होगा  ।

 प्रहरी  विभाग के  कर्मचारी  रेलवे
 किन्तु  म॑  ठीक  ठीक  ates  नहीं  बता  सकता

 हूं  salt  तक  तैयार  नहीं  है  ।
 वार्डों श्र  स्टेशनों  पर  काम  करते  हें  जहां

 पार्सल  रखें  रहते  हैं  ।  वे  उनकी  रखवाली
 श्री  मूलनिवासी  :  व्या  यह  सच  है  कि  रेलवे

 करते  हैं  ।  यदि  प्रहरी  विभाग  के  कमंचारी
 मंत्रालय  को  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं

 लोगों को  चोरी  करते  हुए  पकड़त ेहें  तो  उस
 जिनमें  रेलवे  सम्पत्ति  के  चोरी  किये  जाने  में

 का  निर्देश रेलवे  पुलिस  को  कर  देते  हैं  शर

 प्रहरी  कर्मचारियों  का  भी  हाथ  बताया
 वह  मुकदमा  चलाती  ह  या  प्राय  आवश्यक

 गया  था अर  यदि  हां  तो  मंत्री  महोदय  को
 कार्यवाही करती  हूं  |

 ऐसी  कितनी  शिकायतें  प्राप्त हुई  ?

 श्रीमती  कमलेंदुमति  शाह  क्या  यह
 श्री  श्ञाहनकाज्ञ खां  :  जो  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  हैं  उनकी  ठीक  ठीक  संख्या  मेरे  पास  नहीं
 सच  है  कि  स्टेशनों  पर  पर्याप्त  रोशनी  का

 प्रबन्ध  न  होने  के  कारण  यात्रियों  को  कष्ट

 है  किन्तु यह  सच हैं  कि  कुछ  चोरी  के  मामलों
 उठाना  पड़ता  है

 ?

 में  प्रहरी  कर्मचारियों
 भी  हाथ  रहा है

 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  सामान्य
 श्री  बी०  पी०  नायर  :  क्या  प्रहरी  विभाग

 का  कार्य  संचालन  एक  ऐसा  शभ्रधिकारी  करता
 धारों  की  भोर  जा  रहे  हैं  ।

 हे  जिसे  रेलवे  का  सुरक्षा  सलाहकार  कहा  श्री  आर०  के०  चौधरी  क्या  प्रहरी

 जाता है  जिसका  कार्यालय  इलाहाबाद  विभाग कं  अप  के  वहीं  अ्रधिकारਂ
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 होते हैं  जो  पुलिस  अधिकारियों  कौर  यदि  श्री  शाहनवाज़  खां
 :

 मेरा  ऐसा  विचार
 तो  किस  कानून  श के अतगंत  उन्हें  यह

 अधिकार  दिये  गये  हैं  ?
 पंडित  डी०  एन  ०  तिवारी  :  यह  सच

 श्री  एल ०  बी०  शास्त्री  :  उन्हें  पुलिस
 है  कि  कुछ  वर्ष  पहले  पुल  पार  करने  के  लिये

 के  समान  अधिकार प्राप्त  नहीं  हैं
 ।

 लोगों  और
 मवेशियों

 से  कर  लिया  जाता

 श्री  टी०  एन०  सिंह
 :

 क्या  माननीय  था ?

 मंत्री  इस  सुझाव
 पर

 विचार  करेंगे  कि  प्रहरी

 के  वर्तमान  प्रधान  का  नायब  कोई
 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय  सदस्य

 पूछना  चहते
 हैं  कि  क्या  कोई

 पथकर  लिया

 व्यक्ति  मालाबार  या  किसी  wea  क्षेत्र  से  जोता था  ?
 नियुक्त  किया  जाये

 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  एल०
 सोनपुर-हाज्ञीपुर  रेलवे  पुल

 ato
 शास्त्री  )  :

 मुझे  इसके  बारे  में  कुछ  पता
 *

 १४४१.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी
 नहीं  हे  लेकिन  में  इसके  बारे  में  पुछताछ  करने

 मया  twa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  के  लिये  तैयार हूं  ।

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे

 बाबू  रामनारायण सिह  :  जब  इस  पुल
 हाजीपुर  पुल  का  अनुमानित  जीवन-काल  तीन

 की  अवधि  समाप्त  हो  चुकी  है  तो  इसका
 वर्ष  हुए  समाप्त  हो  गया

 व्यवहार  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?

 क्या  पुल  का  प्रयोग  जारी  रखने

 में  कोई  ख़तरा  तथा  श्री  शाहनवाज़  खां

 :

 इसलिए
 कि

 यह

 ज़रूरी  नहीं  है  कि  जिस  उसकी  उम्र क्या उस  स्थान  कोई  नया

 रैली-एवं-इक  पुल  बनाने  का  विचार है
 ?  हो  जाय  तो  वह  काम  के  लायक  नहीं  रहता

 है
 ।  आमतौर पर  जो  उसकी  उम्र  का  हिसाब

 twa  तथा  परिवहन  मंत्री  के  लगाया जाता  है  वह  सिंगिंग फंड  के  हिसाब
 सचिव  ्ञाहनवाज्  ।  जी

 से  लगाया जाता  हैं  ।  उस  हिसाब से  उसकी

 केवल  भारतीय  सरकारी  रेलवे
 सामान्य

 उम्र  पुरी  हो  चुकी  है  ।  लेकिन  सर्विस  के

 जिसकी  एक  प्रति  सदन  के  पुस्तकालय  लिहाज़  से  उसकी  उम्र  पुरी  नहीं हुई  है  कौर

 में  उपलब्ध  के  पैरा  ७०६  में  उल्लिखित
 बड़े  भ्रच्छे  इंजीनियर  ने

 उसका  मुआयना

 airs  शोधन  निधि
 के  भुगतान  की  दृष्टि से  ।  कर  लिया है  ait  उनकी  राय  है

 कि
 उसमें

 कोई  खतरा  नहीं  है  |
 श्रीमान  ।

 एक  नया  पुल  बनाने  का  सुझाव  जहाज़ों  हारा  तेल  का  ढोया  जाना

 है  किन्तु  इस  अवस्था  पर  यह  नहीं  बतलाया  *
 १४४२.  को  एम०  एल०  द्विवेदी

 जा  सकता  है  कि
 वह  रेल  एवं  सड़क  पुल  होगा  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 या  नहीं  ।

 कि  तटीय  व्यापार  को  भारतीय  नौवहन  के
 पंडित  डी०  एन०  तिवारी

 :
 क्या  उस *

 लिये  सुरक्षित करने  के  बाद  भी  भारत  सरकार

 क्षेत्र में  रेलवे  भाड़े में  कोई  अतिरिक्त वृद्धि  और  कुछ  विदेशी  तेल  कम्पनियों के  बीच  यह

 की  गई  थी  या  पुल  के  सम्बन्ध  में  कोई  उपकर  समझौता  कैसे  हो  गया  कि  वे  तेल  तट  aw

 था  ?  ना  सकती हैं  ?
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 तट  तक  तेल  लाने  के  अलावा  श्री  रल०  बी०  शास्त्री  :  यह  तो  अभी

 विदेशी  तेल  कम्पनियों  को  कोई  अ्रतिरिक्त  तेल  पैदा  फिर  कितना  तेल

 अधिकार  भी  दिये  गये  हैं  कि  वे  और  उसके  बाद  यह  सब  बातें  देखनी  पड़ेंगी  ।

 जहाज़ों  की  व्यवस्था  कर  सकती  श्र  यदि
 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी

 :
 क्या  सरकार  ने

 तो  कितने  जहाज़ों  की  ?
 इस  सम्बम्ध में  कोई  ठोस  कार्यवाही की  है

 इस  प्रकार  जहाज़ों  की  व्यवस्था  कि  जब  तेल  तैयार  होनें  लगे  तो  उसका

 करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?  तर  भाग  ऐसे  जहाजों में  ले  जाया  जाये  जिनकी

 व्यवस्था हम  स्वयं  करे ं?
 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के

 सचिव  शाहनवाज़  ऐसा  श्री  शाहनवाज़  खां
 :

 इस  समय  तो  हम

 अवश्यक  समझा  गया  क्योंकि  उस  समय  यह  किसी  जहाज़  की  नहीं कर  रहे  हैं

 आशा  नहीं  की  जाती  थी  कि  इतनी  जल्दी  क्योंकि  तेल  का  ढोना  एक  विशिष्ट  व्यापार  है  |

 भारतीय  रजिस्ट्री  के  लिये  टेंकर  प्राप्त  किये  वह  टेंकरों  में  ढोया  जाता  है  ।  हमारे  पास

 जा  सकेंगे  ।  फिर  तेल  कम्पनियों  के  साथ  कोई  टेंकर  नहीं  हैं  ।

 जुए  समझौते  में  उन  टेंकरों  के  प्रयोग  में  लाये
 श्री  एम०  एल ८  द्विवेदी  :  क्या  यह  कोशिश

 लाने  की  व्यवस्था है  जो  भारत  सरकार  के  की  जा  रही  है  कि  निकट  भविष्य  में  aaa

 हदों  या  किसी  ca  नौवहन  निगम  के  हों  जिसके
 टेकर  हो  जायं  ?  यदि  हां  तो  यह  कब  तक

 अधिकतर  शेयर  सरकार  के  हों  ।
 सम्भव  होगा  ?

 तेल या  उससे  बनी  ae  को

 गलाने  या  ले  जाने  के  सम्बन्ध  में  जितने  टेंकरों
 श्री  पाहुनवाज़ञ  खां

 :
 इस  बात  की  बहुत

 ज्यादा  जरूरत  महसुस  की  जा  रही  है  कि
 की  भ्रावश्यकता  हो  कम्पनियां  उनकी  व्यवस्था

 करने के  बारे  में  स्वतन्त्र  हैं  ।
 को  बि  रख  कर  दो  कस  का  बहुत  जल्दी

 उत्पन्न नहीं  होता  ।
 इन्तजाम किया  जाने  वाला  है  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  कौन  कौन  सी

 टेलीफोन  संदेश  पर  प्रणाली विदेशी  कम्पनियों  से  सरकार  ने  ऐसा  समझौता

 किया  कौर  उनको  प्रति  साल  कितना  * 2882,  श्री  कृष्णा चाय  जोशी
 :

 क्या

 पेमेंट  किया  जायगा  ?
 संचार  मंत्री ४  १९५३ को  पूछे  गये

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्रो  एल०  तारांकित  प्रदान  संख्या  १२४  के  उत्तर  का

 बी०  शास्त्री  खास  तौर  पर  तो  बरमा  शैल  निर्देश  करने  की  कृपा  करेंगे  प्रो  यह

 यग
 aN

 fat  एस०  वी०  को  स्टैंड  वैक्यूम

 mara  कार्टेक्स हैं  ।  जहां  तक

 रुपये  देने  की  बात  हैं  वह  में  समझ  नहीं
 क्या  टेलीफ़ोन  प्रणाली  की  जांच

 पूरी  हो  चुकी
 तथा

 उनको  कोई  खास  देना  तो  नहीं  |  ।

 श्री  एम०  कल  द्विवेदी  :  जो  एग्रीमेंट  तेल

 यदि  तो  सरकार  हैदराबाद

 टेलीफोन  एक्सचेंज  में  दरਂ  प्रणाली  को
 लाने  के  एवज़  वगैरह  के  लिये  तो  उसके

 लिये  जो  रुपया  मिलेगा  वह  कुल  कितना  रुपया  कब  तक  जारी  करने  का  विचार  करती  है  ?

 बिदेशी  कम्पनियों  को  सरकार  से  तेल  लाने  संचार  उपमंत्री  राज  :

 एवज़  में  मिलेगा  ?
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 दर  प्रणाली  को  लागू  पर  भार  ज़्यादा  पड़ने  लगा  हे  तो  क्या  सरकार

 करन के  लिये  प्रबन्ध किये  जा  रहे  इसे  समझती  हैं  कि  जब  नई  मशीन  काम  करने

 लागू  करने  की  ठीक  ठीक  तारीख  इन  प्रबन्धों  तब  भी  इस  प्रणाली को  लागू  करने

 के  पुरे  हो  जाने  पर  निसार  है  |  की  झ्रावश्यकता होगी
 ?

 श्री  कृष्णा चाय जोशी  :  क्या  हैदराबाद  श्री  राज  बहादुर
 :

 जी  तब  भी  होगी  ।

 sic  सिकन्दरा बाद के  व्यापारी  इस  सन्देश
 श्री  टी०  एन०  fag  :  संदेश  दर  प्रणाली

 दर  प्रणाली के  लागू  होनें  के  विरोध में  हैं  ?  के  अ्रन्तर्गत  जैसे  दिल्‍ली  सरकार  को  लखनऊ

 श्री  राज  बहादुर
 :

 संदेशा  दर  प्रणाली  से  के  टेलीफ़ोन  कनेक्शन  के  मुक़ाबले  जहां

 अन्त में  ग्राहकों  भ्र ौर  प्रणाली  दोनों  को  ही  संदेश  दर  प्रणाली नहीं  प्रति  टेलीफ़ोन

 फ़ायदा  होता  हैं  ।  ग्राहकों को  उसके  फ़ायदों  कितना  खर्चा  कराता  है  ?  कौन  सा  ज्यादा

 का  तब  ही  पता  चलता  जब  वे  उसका

 प्रयोग  करने  लगते हैं  ।  श्री  राज  बहादुर  :  इसमें

 श्री  कृष्णा चा यं  जोशी :  क्या  ह  दरा बाद  उपाध्यक्ष  महोदय  हैदराबाद के

 सरकार से  इस  मामले  में  राय  ली  गई  है  ?  बारे में  हे  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  उनसे  राय  ले  ली  गई  श्री  टी०  एन०  सिंह  :  उन्होंने  कहा  था

 है  ।  उनको  एक  आपत्ति  यह  थी  fe  इससे  कि  यह  सस्ता  रहता  हैं  ।
 इसीलिये

 मैं

 उनके  टेलीफ़ोन  संदेशों  का  खर्चा  बहुत  बढ़  पुछ  रहा  हूं
 ।

 परन्तु  वहां  सौ  लाइन  वाला  एक
 श्री  राज  बहादुर

 :
 इसमें  दोनों  को  .  .

 ..

 पी०  बी०  एक्स  ate  स्थापित  कर  दिया
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 श्राप  इसका  उत्तर

 जिससे  उनकी  कठिनाई  दूर  हो

 जायेगी  ।

 कोयले के  डिब्बे
 श्री  मुही उद्दीन

 :
 वहां  नया  एक्सचेंज  कब

 स्थापित  किया  जायेगा  प्रौढ़  यह  संदेश  दर
 *

 I¥Cu,  चौ०  रघुवीर  fag:  क्या

 प्रणाली इसके  स्थापित  होने  के  पहले  लागू
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 की  जायेंगी या  बाद  में  ?
 गलत  रास्तों  पर  गये  या  लापता  कोयले  के

 श्री  राज  बहादुर
 :

 वास्तव  संदेश  दर  डिब्बों  का  पता  लगाने  के  लिये  किस  प्रकार

 कार्यवाही की  जाती  है  ? प्रणाली के  लागू  होने के  बारे  में  फ़ैसला हो

 जानें के  हैदराबाद सरकार  ने  यह  प्रापत्ति
 क्या  यह  सच  है  कि  अहमदाबाद

 उठाई  जो  में  प्राकार  प्रभी  बता  चुका
 क्षेत्र  में  कोयले के  लापता  डिब्बे  काफी  संख्या

 शर यहं पी यह  पी०  बी०  एक्स  की  स्थापना  से  में  पहुंचते  हैं  ?

 टूर  हो  जायेंगी
 ।

 हम  मीटर  निरीक्षण  की  भी  यदि  तो  उनका  क्या  किया

 कर  रहे  हें  ताकि  ख़राब  मीटर  जाता है  ?

 आदि  के  कारण  कोई  गलती  न  हो  ।  नये  रेलवे
 तथा  परिवहन  मंत्री  के

 एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  प्रश्न इससे  सचिव  शाहनवाज़  :  अपेक्षित

 सम्बन्धित नहीं  है  ।
 सूचना  का  एक  विवरण  सदन-पटल

 पर
 रखा

 शी  है डा
 :

 यदि  इस  संदेश  दर  प्रणाली  को  जाता हैं
 ।  ६,  अनुबन्ध च्

 लागू  करने  का  कारण  यह  है  कि  मशीनरी  संख्या  ५]
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 चौ०  रघुवीर क्या  रेलवे
 संचार  उपमंत्री  राज

 कारियो ंने  कभी  इस  बात  की
 जांच

 की  थी  महंगाई  भत्ता  सहित  yo  रुपये  ८  कराने  ।

 कि  ये
 डिब्बे

 लापता  किस  तरह  से  हो  जाते
 तथा  इंडियन  टेलीफ़ोन

 ड्
 इंडस्ट्रीज़  लिमिटेड  की  मज़दूरी

 श्री  शाहनवाज़  at:  जांच  तो  प्रत्येक  स्तान  एयर  क्राफ्ट  लिमिटेड  की  मज़दूरी री  में
 मामले  में  की  जाती  है  ।  लापता  डिब्बों  का  पता  कुछ  अन्तर  है

 ।
 वहां  की  न्यूनतम  मज़दूरी

 लगाने
 के  एक  जंक्शन  से  दूसरे  जिंदान  हिन्दुस्तान  एयर  क्राफ्ट  लिमिटेड  से  at  अवश्य

 पर  पूछताछ की  जाती  है  ।  प्रत्येक  मामले  में  कुछ  कम  है  परन्तु  अन्य  कई  स्थानीय  उद्योगों

 अच्छी  तरह  छानबीन  की  जाती  है  ।
 के  मुक़ाबले  में  काफ़ी  ज्यादा

 है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  है  कि  ये  श्री  वी०  पी०  नायर  :  क्या  यह  सच  नहीं

 डिब्बे  किन  परिस्थितियों
 में

 लापता
 हो  है  कि  मजदूर संघ  ने  हाल  ही  में  यह  मांग

 रखी

 जाते हैं  ।  है  कि
 उनकी  न्यूनतम  मूल  मज़दूरी  हिन्दुस्तान

 चौ०
 रघुवीर  सिंह

 :
 क्या  यह  सच  है  कि

 एयर  क्राफ्ट  फ़ैक्टरी  के  बराबर  होनी

 a  लापता  ्  अधिकांश  रूप  में  यदि  ऐसी  बात  हैं  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्या

 कार्यवाही की  है  ? बाद  हाइड-कोक  डिस्ट्रीब्यूशन  कम्पनी  को  दे

 दिये  जाते  हें  ?
 श्री  राज  बहादुर

 :
 में  ग्राहको  बता  चुका

 श्री  शाहनवाज़  खां
 :

 यह  बात  पूरी  तरह  हूं  कि  वहां  जो  नौ
 बड़ी  बड़ी  फैक्टरियां  चल

 से  सही  नहीं  है  क्योंकि  इनमें  से  बहुत  से  डिब्बे  रही  हैं  उनमें  से  आठ  में  इंडियन  टेलीफ़ोन

 रेलवे  के  मेकेनिकल  विभाग  को  दिये  जाते  हैं  इंडस्ट्रीज़ के  मुकाबले  में  काफ़ी कम  मज़दूरी

 और  यदि  उसे  उनकी  ज़रूरत  नहीं  दी  जाती  है  ।

 lo  रघवीर झ  सिह
 :  १९४५३  कौर  पता  है  कि  इंडियन  टेलीफ़ोन  इंडस्ट्रीज़  की

 १४५४  में  कोयले  के  कितने  डिब्बे  लापता  फ़ैक्टरी में  आसपास  रहने  की  व्यवस्था न

 होने  तथा  स्पेशल  गाड़ियों  का  प्रबन्ध न  होने

 के  कारण  न्यूनतम  मज़दूरी  पाने  वाले  मजदूरों श्री  दाहनवाज्ञ  खां  :  १९५३-५४  में

 १६९  feet  रेलवे  को  दिये  गयें  २८४
 को  अपनी  मज़दूरी  का  एक  तिहाई  या

 श्रद्धा

 भाग  दाहर  के
 मकानों

 के
 और

 हार्ड  कोक
 कम्पनी  को  ।

 गाड़ियों  में  जाने  पर  खर्च  करना  पड़ता
 इंडियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज

 शी  ato  पी०  नायर  क्या
 att  राज  बहादुर  माननीय  सदस्य

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 जानते  होंगे fe  इंडियन  टेलीफ़ोन  इंडस्ट्रीज़

 इंडियन  टेलीफ़ोन  इंडस्ट्रीज़  लि०

 ने  स्पेशल  बसों  इरादी  से  मजदूरों  के
 प्रात

 जाने
 बंगलौर  में  न्यूनतम  मूल  मज़दूरी  कितनी

 की  कुछ  व्यवस्था की  है  ।

 क्या
 यह

 सच  है  कि  इंडियन
 थ्री  बी०  एस०  मति  सरकार  द्वारा

 एयर

 एयर  क्राफ्ट  लिमिटेड  बंगलौर  से  कम  तथा  wire  फैक्टरी  जैसी  ही  मज़दूरी  दिये  जाने  में

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?  क्या  रुकावटें हैं  ?
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 श्री  रॉज  बहादुर
 :

 इंडियन  टेलीफ़ोन  के  बीच  झगड़े के  बारे  में  विशेष  प्रौद्योगिक

 इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  भारतीय  समवाय  न्यायाधिकरण के  निर्णय  का  पता  तथा

 नियम  के  अन्तर्गत एक  जाइंट  स्टॉकਂ  कम्पनी  यदि  उपरोक्त  भाग  का

 के  रूप  में  कार्य  कर  रही  है  ।  वे  अपने  बारे  में  उत्तर  हां  में  तो  क्या  सरकार  इस  निर्णय

 स्वयं  निर्णय  करती  है  ।  उसे  ग्रन्थ  फैक्टरियों
 को

 ध्यान
 में  रखते हुए  कोई  कायंवाही  करने

 में  दी  जानें  वाली  मज़दूरी का  भी  ध्यान  का  विचार  करती

 रखना  होता  है  ।  मैसूर  सरकार  द्वारा  चलाई
 श्रम  मंत्री  ato  ato

 जाने  वाली  पांच  फैक्टरियों में  मजदूरी की
 जी

 दर  २८  रुपये  से  ४७  रुपये  तक  है  |

 प्रौद्योगिक

 श्री  ato  पी०  नायर  :  माननीय मंत्री  ने

 न्यायाधिकरण  ने

 विवादों  से  सम्बधित  केन्द्रीय  विधानों  के

 अभी  कहा  कि  यातायात के  लिये  कुछ  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  क्या  में  जान  सकता  हुं  कि  इंडियन
 अन्तर्गत  मुकदमेबाज़ी  के  क्षेत्र  को  सीमित

 रखने  की  वांछनीयता पर  ज़ोर  दिया  है  ।
 टेलीफ़ोन  इंडस्ट्रीज़  के  कितने  मज़दूर

 सरकार  पहले  से  ही  औद्योगिक  सम्बन्धों  से

 यात  की  इस  व्यवस्था  से  लाभ  उठाते  हैं  श्र  सम्बन्धित  क़ानून  के  पुनरीक्षण  के  सुझावों  के

 फ़ैक्टरी  द्वारा  फ़ैक्टरी  के  प्रहेति  में  ही  या
 सिलसिले  में  इसे  क्रियान्वित  करने  का  उपाय

 आसपास  कितने  प्रतिशत  मज़दूरों  को  मकान

 दिये  गये  हैं  ?
 कर  रही  हैं  ।

 श्री  संगण्णा  :  क्या  यह  उप पत्तियां

 श्री  राज  बहादुर  :  इसके  लिये  एक  प्रौद्योगिक  मज़दूरों  पर  भी  लाग  होंगी  ?

 अलग  प्रशन  की  सुचना  दें  ।  में  माननीय  सदस्य
 श्री  ato  ato  गिरि  :  नहीं  हो  सकतीं  ।

 को  इतना  बता  हुं  कि  रेलों  के  आने

 जाने  का  जो  समय  हैं  श्र  बसों  का  जो  अखिल  भारतीय  कृषक  सम्मेलन

 प्रबन्ध  उससे  मज़दूरों
 को

 कोई  ख़ास

 विधा  नहीं  होती  ।

 ै
 2VSR  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 श्री  ato  पी०  नायर  :  कुछ  नहीं  किया

 जाता  ।
 क्या  यह  सच  है  कि  कृषि  मंत्रालय

 की  प्रो  से  दिल्‍ली  में  एक  भारतीय
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  कहते  सम्मेलन  जाने

 का
 कोई  विचार

 हैं  कि
 सब

 कुछ  किया  जा  रहा  है  |
 कृषकों  के  प्रतिनिधियों  को  किस

 श्री  alo  पी०  नायर  :  में  तो  य्र्भी  हाल  द्वारा  झर  किस  प्रकार  बुना  रोक

 में  वहां  गया  था  ।
 किस  प्रयोजन  के  लिए  सम्मेलन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्नों  का  घंटा  बुलाया  गया है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  o~

 feta  अ  यौगिक  agra  से  (7)  इस  सम्बन्ध  में  दिये  गये

 *
 १४४८,  श्री  संगण्णा :  कया  श्री  मंत्री  एक  सुझाव पर  विचार  किया जा  रहा  है  |

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  सरकार  इस

 क्या  सरकार  को  एमेलगमेदन्स  कांफ्रेंस में  ard  वाले  किसानों  को  रेलवे

 के  भाड़े  वगैरह
 में  सहूलियत

 देगी  ?
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 श्री  एस०  त्री ०  कष्णप्पा
 :

 इस  सब  चीज़
 की  अपेक्षा  दिल्ली  को  क्यों  चुना  गया

 जहां तक  कृषि  का  सम्बन्ध है  दिल्‍ली  में  क्या का  अभी  निर्णय  नहीं  किया  17.0  है
 ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 जो  यह  सम्मेलन

 विशेष  सुविधाएं  यह  सम्मेलन  नागपुर

 इत्यादि  किसी  केन्द्रीय  स्थान  पर  क्यों  न
 सरकार  कर  रही  इस  को  क्या  वह  स्थायी

 संस्था  बनाना  चाहती  है  ?  बुलाया  जाये  ॥

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  मेरा

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा
 :

 मुझे

 समझ  में  नहीं  प्राया  |
 भ्र भि प्राय  परिहास  से  नहीं  था  ।  दिल्‍ली को

 चुनने  के  कारणों  में  से  एक  यह  था

 श्री  विभूति  मिश्र  :  सरकार जो  यह  विक  किसानों  को  यह  अवसर  प्राप्त  हो  कि

 किसानों  का  सम्मेलन  कर  रही  है  इसमें  क्या
 वे  दिल्ली  को  कौर  संसदीय  सत्रों  में

 कोई  परमानेंट  न्र अआरनाइजदान  क़ायम  किया
 mat  देखें  कि  संसद्‌ किस प्रकार किस  प्रकार  कार्य  करती

 जायेगा  ?
 है  और  उनके  प्रतिनिधि  यहां  किस  प्रकार

 उपाध्यक्ष महोदय  :  क्या  कोई  स्थायी  कार्य  करते  हें  ।  राज्यों  के  कृषि  मंत्रियों  में  से

 संगठन  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ?  एक  नें  यह  बात  व्यक्त  की  थी  ।  मेरा  त्प्रभिप्राय

 परिहास से  कदापि  नहीं  था  ।
 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा

 :
 ait  तक

 विस्तृत  बातें  तथ  नहीं  की  गई  हें  ।  गत  सितम्बर  श्री  बेलो  राम  दास  :  सरकार  किसानों

 में  कृषि  मंत्रियों के  सम्मेलन  में  यह  प्रस्थापना  के  वास्तविक  प्रतिनिधियों  को  चुनने  के  लिए

 रखी  गई  थी  कि  के  किसानों  के  वास्तविक  क्या  ढंग  अपनायेगी  ?

 प्रतिनिधियों  का  एक  सम्मेलन  दिल्‍ली  में  उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  व्यक्ति  प्रश्न

 बुलाया  जाये  ।  इस  की  सारी  बातें  अभी  निश्चित  नहीं  समझ  सका  |

 नहीं की  गई  हैं  श्र  भ्रान्ति  निश्चय  भी  डा०  सुरेश  चन्द्र  :  श्रीमान  में  जान  सकता

 अभी  नहीं  किया  गया  |

 श्री  राधेलाल  व्यास  यह  सम्मेलन  उपाध्यक्ष महोदय  :  शान्ति  शान्ति  ।

 बुलाने के  लिए  दिल्‍ली  को  क्यों  चुना  गया  कौर  माननीय सदस्य  को  जल्दी  क्या  है
 ?

 पौर  कोई  अन्य  केन्द्रीय  स्थान  अथवा  ऐसा

 स्थान  जहां  अत्यधिक  कृषि  होती  क्यों
 डा०  सुरेश चन्द्र  :  मेंने  समझा कि  वे

 समाप्त कर  चुके  मुझे  खेद  है
 ।

 नहीं  चुना गया  ?

 श्री  एम०  ato  कृष्णप्पा :  दिल्ली  को
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  उन्होंने  समाप्त

 चुनने के  कारणों  में  से  एक  कारण  यह  है  कि
 भी  कर  दिया  है  तो  उन्हें  उत्तर  तो  नहीं  मिला

 वास्तविक  किसान  दिल्ली  को  देख  सकें  तर  wet  क्या  है
 ?

 उन्हें  संसद्‌  में  यह  देखने  का  ग्र वसर  प्राप्त  श्री  बेली  राम  दास  :  में  जानना  चाहता

 हो  सके
 कि  उसमें  बसे  कार्य होता  है  कौर  हूं  कि  सरकार  इस  सम्मेलन में  किसानों  के

 उनके  प्रतिनिधि  कार्य
 करते  हैं  ।  वास्तविक  प्रतिनिधि  चुनने  के  लिए  क्या  ढंग

 अपनायेगी  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  मंत्री  का

 श्री  एम०
 ao  कृष्ण प्पा :  मेंने  पहले

 इस  उत्तर  की  प्राज्ञा  नहीं  की  जाती  ।  माननीय  ही  बता  दिया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  सारी  बातों

 मंत्री  को  यह  उत्तर  देना  चाहिये  कि  सब  स्थानों  का  अभी  निश्चय  नहीं  हुआ  परन्तु  सरकार



 १९४१  मौखिक  उत्तर  मौखिक  उत्तर  PVVR रं  मान  284s

 बम्बई  श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण  का का  एक  अभिप्राय  यह  भी  है  कि  किसानों

 वास्तविक  प्रतिनिधियों  को  इस  सम्मेलन  में  निर्णय

 जाने  अवसर  मिले  ।  भले  ही  वे  निरक्षर  हों
 ने  १४५०  श्री  टी०  ato  विट्ठल राव

 हम  द्विभाषिया  नियुक्त  करने  के  लिए  तेयार
 कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हैं  पर  प्रयत्न  करेंगे  कि  केवल  वास्तविक

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उस
 किसान इस  में  a  ।

 निर्णय की  aire  दिलाया गया  है  जो  बम्बई

 कुछ  माननीय  सदस्य  खड़े
 अपीलीय  न्यायाधिकरण  ने  बुरहानपुर  राष्ट्रीय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 डा०  |  कपड़ा  उद्योग  श्रमिक  संघ  के  पंजीयन  को  रह

 करने के  सम्बन्ध  में  दिया  रोक
 श्री  जगल  किशोर  :  क्या  मंत्री  महोदय

 x किसान  की  परिभाषा  बतला  संकते  हैं
 ?

 यदि  ऐसा  ष्  तो  क्या  सरकार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  उसकी  एक  प्रात

 ,

 अटल  पर  रखना  का

 वीं विचार  रखती  है
 डा०  सुरेश चन्द्र  हूं

 श्रम  मंत्री  ato  ato
 डा०  सुरेखा  चन्द्र  :  माननीय  मंत्री  ने  अभी

 (#)  जी  at
 बताया  =  कि  इन  किसानों  को  दिल्‍ली  कौर

 संसद  का  कार्य  देखने  के  लिए  बलाया  गया  हें  |  )  जी  क्योंकि  a5 oa  निर्णय  का

 क्या  किसानों  को  सम्मेलन  से  पुर्व  इस  प्रकार  विषय  राज्य  सरकार  शर  राज्य

 ग  कोई  सुचना दी  गई  है
 ?

 मंडल  के  क्षेत्राधिकार में  प्राता  है  ।

 श्री  टी०  बी०  घटना  राव  :  नया  इस श्री  एम०  वी ०  कृष्णप्पा  :  माननीय  सदस्य

 निर्णय  के पइचात  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  के al  यह  कहना  गलत  है  कि  केवल  यहीं  एक

 कारण  ह  ।  भारत  के  राज्यों  का  प्रतिनिधित्व  विभिन्न  संघों  की  सदस्यता  की  जांच  करने  के

 रने  वाले  कृषि  मंत्रियों  में  से  एक  ने  यह  कारण  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  जबकि  उसे  इसਂ

 ताया  था  कि  उन्हें  संसद  की  कार्यवाही  देखने  बात  का  निश्चय  करना  था  कि  भारत  का  केन्द्रीय

 का  अवसर  मिलना  चाहिये  ।  मज़दूर  संघ  संगठन  ही  श्रमिकों  का  सबसे

 अधिक  प्रतिनिधित्व  करता  है
 ?

 क्या  सरकार ठाकुर  युगल  किशोर  fag

 किसान  की  परिभाषा  बतला  सकती  है
 ?  श्री  ato  ato  गिरि  :  यह  राज्य  सरकार

 को  काय  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत  कया  है  ?
 श्री  नदी  नी ०  विट्ठल  राब  :  क्योंकि  इसबात

 ठाकर  यगलकिदीर  सिह  किसान  की
 का  निश्चय  करना  कि  कौन  सा  केन्द्रीय  मज़दूर

 संघ  संघटन  श्रमिकों  का  सब  से  अ्रधघिक
 रिभाषा  क्या  है

 ?

 निधित्व  करता  है  केन्द्रीय  सरकार  का  कार्य

 श्री  एम०  ची ०  कृष्णा  खेतों  में  जो
 मैं  जान  सकता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने

 काम  करता है  वह  किसान  हैं  |  सदस्यता  की  जांच  के  लिए  क्या  कार्य  वाही

 की  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  ऐसो  प्रशन  प्रस्तुत

 गिरि
 :

 करने  का
 क्या  लाभ  है  प्रत्येक  सदस्य  जानता  श्री  ato  at qto  बच ७  मेरा

 विचार  है  कि

 है  कि  किसान  है  ह  बाद  में  किया
 गया  था  |
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 आधा जल  संरक्षण  श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  स्वाइन  राज्य

 *
 VVuY  श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :  क्या

 के  निर्माण
 के

 शीघ्र  २५  अ्रक्तूबर  १९४३

 को  में  वहां  गया  था  कौर  वापस  हराकर  में खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  की

 करेंग े:
 नें  इस  प्रस्थापना के  सम्बन्ध  में  कृषि  मंत्री  से

 विस्तारपूर्वक बातचीत  की  थी  area
 क्या  यह  सच  है  सूखा-ग्रस्त

 क्षेत्रों  में  जल  संरक्षण की  का
 कृषि  मंत्री  ने  ग्राहक  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  को

 एक  श्रधंसरकारी पत्र  लिखा  था  जिस  में  यह
 अध्ययन  करने  के  लिए  ग्रांट  के  क्षत्र  में

 सुझाव  दिया  गया  था  कि  पदाधिकारियों का
 कारियों का  एक  दल  भजेने का  विचार

 और
 एक  दल  वहां  भजा  जाय  जो  उन  विभिन्न

 की  जांच  करे  जो  छोट  सिंचाई

 यदि  ऐसा  है  तो  इस  योजना  की
 कार्यों  के  अधीन  आरम्भ  की  जानी  हैं  ।

 att  में  जान  सकता  हूं

 कि  इन  प्रस्थापनाश्रों को  अन्तिम  रूप  कब खाद्य  तथा  कैसी  उपमंत्री  एम०  वी ०

 :  तथा
 झ्रांध्र  सरकार  feat

 जायगा  कौर  पदाधिकारियों  का  दल

 कब  भेजा  जायेगा ? को  यह  सुझाव  दिया  गया  था
 कि  उन

 कीं

 विभिन्न  अधिक  wa  उपजाओ  योजनाओं  की
 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :

 हम  प्राप्त  राज्य

 जांच  के  जो  कि  पहली  पंच  वर्षीय  योजना
 के  मुख्य  मंत्री  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 की  कालावधि  में  की  जा  सकती
 श्री  लक्ष्मीना  :  इस  दशा  में  कितने

 पदाधिकारियों का  एक  दल  भेजा  जाय  |  यद्यपि  पदाधिकारी  होंग े?

 सूखा-ग्रस्त  क्षत्रों  में  संरक्षण  के  भ्रध्ययन  का

 श्री  एस०  वी०  इस  में  हमारे
 उस  में  विशेष  उल्लेख  नहीं  यह  प्रस्तावित

 दल  राज्य  की  छोटी  सिचाई  योजनाश्रों  की
 मंत्रालय  के  पांच  fastest  होंगे  ।

 श्री  लख्मय्या  :  क्या  पदाधिकारियों के
 जांच  करते  हुए  इस  विषय  को  भी  ले  सकता

 राज्य  सरकार  ने  प्रस्थापना को  स्वीकार
 इस  दल  ने  जिन  योजनाओं  का  अनुसन्धान

 कर  लिया  है  परन्तु  इस  दल  के  दौरे
 करना है  उन  में

 बांध  बनाने की  योजना

 भी
 की  तिथि  निश्चित नहीं की नहीं  क्योंकि  वहां के

 विकास  विभाग  का  पुनर्संघटन  होना  है  ।  श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा :  ग्रांप्री  में  जिला

 चित्तूर  के  रायलसीमा  क्षेत्र  में  यह  कार्य  पहले
 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी

 :
 कया  इन

 ही  किया  जा  रहा  है  ।  मेरा  विचार है  कि  यह ara  में  सूखा-ग्रस्त  क्षेत्रों  में  झड़ो-भूमि
 दल  इस  बात  पर  भी  विचार  करेगा

 थनों  की  जांच
 भी

 सम्मिलित  है
 ?

 रेलवे पर  दावे
 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा :  में  ने  पहले  ही

 मुख्य  उत्तर  में  बता  दिया  है  कि  वह  दल  जिन
 *

 १४५२.  श्री  विश्वनाथ  राय  :  व्या

 बातों  की  जांच  करेगा  उन  में  एक  यह  भी  हो  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 सकती है  |  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  PRYI-NR

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  क्या  देश  के  अन्य
 में  तथा  PEYR-VY  में  अब  तक  दर्ज  किये  गये

 भागों  में  जो  सूखा-ग्रस्त हैं  ऐसी  जांच  दावों  की  संख्या  क्या  है  तथा  इन  वर्षों  में  कितनी

 करने  का  विचार है  ?

 19  PSD

 राशि  का  दावा  किया
 गया

 तथा
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 क्या  यह  सच  है  कि  दावों  के  जिस
 के  पहचान  ही  दावे  का  निबटारा  किया

 निबटारे  में  बहुधा  विलम्ब  होता  है  ?  जाता है  ।

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  श्री  सुनि स्वामी  :  क्या  यह  सच  है  कि

 सचिव  शाहनवाज़  किये  गये  उन  मामलों  की  जांच-पड़ताल  करने  के  लिये

 दावों कीः  राशि  बताने  वाले  झांकने  रेलवे  एक  विशष  अधिकारी  की  नियुक्ति  की  गई

 द्वारा  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  Se Gat)  में  थी  जिन  में  अधिक  क्षतिपूर्ति  के  दावे  किये  गये

 पूर्वोत्तर  रेलवे  द्वारा  निबटाये  गये  दावे  की  शर  यदि  ऐसा  तो  ag  अधिकारी

 कौन  था  ? संख्या  तथा  भुगतान  की  गई  धन  राशि  क्रमशः

 RR, Lod  तथा  ३६७६  लाख  रुपये  थी  ॥

 श्री  श्ाहनवाज्ञ  यह  एक  बहुत
 १९५३-५४  में  जनवरी  Vy  के  wa  तक

 साधारण  सी  घटना  है  कि  wafer  बढ़-चढ़े
 निबटाय  गये  दावों  की  संख्या  तथा  भुगतान  की

 दावे  प्रस्तुत  किए  जाते  हैं  किन्तु  रेलवे  प्रत्येक
 गई  राशि  क्रमशः  लगभग  R29, Eov  तथा

 g  ४९  लाख  रुपये  थी  ।

 मामले  की  गहरी  छानबीन  करने  के

 ही  दावों  निबटारा करती  है  ।

 उलझे  हुए  मामलों  में  कुछ  विलम्ब
 रेलवे की  शिकायतें

 होता  किन्तु  दाव  सम्बन्धी  सभी  मामलों  में

 दी  कार्यवाहियां  करने  के  लिये  निदेश  *
 2¥4R.  ठाकुर  युगल  किशोर  fag  :

 जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  गोरखपुर  से  जनता  द्वारा  की  गई  शिकायतों

 दावा  कार्यालय के  स्थानान्तरण  होने के  बाद  को  निबटारा  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा

 से  दावों के  निबटारे  में  कोई  सुधार  है
 ?  रखी  गई

 रेलवे  तथा  परिवहन मंत्री  एल  ०  बी ०  सरकार  ने  इस  बात  का  निश्चय

 शास्त्री  )
 :

 माननीय  सदस्य  का  तोपों  कलकत्ते  करने  के  लिये  fe  शिकायतों  का  निबटारा

 को  स्थानान्तरण से  है  ?  उस  में  कोई

 भी  नहीं हुई  है  ।
 तथा

 श्री  रघुनाथ सिंह  :  एक  वर्ष  के  अन्दर  क्या  यह  तथागत  है  कि  ऐसे  मामलों

 कितने  का  भुगतान  हुमा  है  ?  में  कर्मचारियों  को  दिये  गये  दण्ड  का  विस्तार

 श्री  शाहनवाज़  wal  अज़ं  कर
 शिकायत  करने  वालों  पर  प्रकट  न  किया  जायਂ  ?

 चुका हुं
 ।  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के

 सचिव  शाहनवाज़  खां  )  :  )  प्रत्येक  रेलवे
 मुनि स्वामी :  जिन  मामलों  में

 प्रशासन
 के

 मुख्यालयों
 में  सभी

 प्रकार
 की अधिक  क्षतिपूर्ति  के  दावे  किये  उन  के

 सम्बन्ध  में  निर्णय
 करन  से  पुर्व  उस  विषय  की

 शिकायतों  का  निबटारा  करने  के  लिये  शिकायत

 विभाग  नामक  एक  विद्वेष  विभाग  की  व्यवस्था
 जांच  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  Ly SE

 की  गई  है  ।

 वाहियां की  गई  थीं  ?

 प्रत्येक  रेलवे  प्रशासन  को  प्राप्त
 श्री  शाहनवाज़  खां  दावे  का  अन्तिम  हुई  तथा  जांच  की  गई  शिकायतों  की  संख्या  तथा

 निर्णय  करने  से  पुर्व  तथा  भुगतान  किये  जानें  एक  शिकायत  को  दूर  करने  में  कितना  अ्रौसत

 से  पूर्वे  विस्तृत  जांच-पड़ताल  की  जाती  समय  इस  सम्बन्ध में  सुचना  देने  वाला
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 में  यह  समझा  नहीं  कि  पांच  रुपये  से  कम  की

 करना  पड़ता  है  ।  कम्प्लेन्ट्स नहीं  ली  जातीं  ।

 श्री  जी०  एस०  fag  :  समतल-पारणों पर हां
 ।

 ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह
 :

 क्या  सरकार

 जो  शिकायत  पुस्तकों  रखी  गई  क्या

 अ्रधिकारियों  द्वारा  उन  का  निरीक्षण  किया
 यह  बतला  सकती  है  कि  एक  केस  के  डिस्पोजल

 में  श्रौसतल  कितना  समय  लगता  है
 ?  जाता  है  भर  यदि  किया  जाता  है  तो  कितने

 कितने  समय  के  उपरान्त ?

 श्री  शाहनवाज़  यह  शिकायत की

 प्रकार पर  निसार  है  ।
 श्री  शाहनवाज़  खां  :  समतल-पुरणों पर

 रखी  गई  शिकायत-पुस्तिकाओओं  का  निरीक्षण

 ठाकुर  बगल  किशोर  fag
 :

 मेरा  सवाल  सम्बन्धित  निरीक्षकों  द्वारा  नियमित  रूप  से

 यह  है  कि  ऐवरेज  क्या  है  ।
 किया  जाता  है  ।

 श्री  Uso  बी०  इस  बात का
 डा०  सुरेशा  चन्द्र

 :
 क्या  में  यह  जान  सकता

 ऐवरेज तो  नहीं  गया  लेकिन  हूं  कि  क्या  ऐसी
 भी

 शिकायतें  sre  हैं  कि  रेलवे

 श्राम  तौर  से
 जितनी

 जल्दी  मुमकिन होता  है
 अधिकारियों  ने  शिकायत  की  पुस्तकें  देने  से

 खत्म  करने  की  कोशिश  की  जाती  है  ।  इन्कार  किया है  ?

 ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह
 :

 वार्षिक  रिपोर्ट
 *  श्री  शाहनवाज़  खाँ  :  जी  कई  दफा

 ऐसी  भी  शिकायतें  arg  हें  कि  रेलवे  मुलाज़मीन
 जो  भेजी  जाती  है  इस  से

 क्या
 पता  चलता  है

 कि  तीन  महीने  के  भ्रन्दर  कम्प्लेन्ट्स  का  फैसला
 ने  किताब  देनें  से  इन्कार  किया  प्रौढ़  उन  के

 खिलाफ  मुनासिब  कार्यवाही की  गई  ।
 हो  जाता है  या  नही ं?

 श्री  एल ०  बी०  शास्त्री  :  तीन  महीने  से

 श्री  एच ०  जी०  ase  :  क्या  अघिकारी

 गण  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  शिकायतों  की

 पहले  ही  हो  जाता  कुछ  केसेज  में  मुमकिन
 र  कोई  ध्यान  देते  हैं  ?

 है  तीन  महीने  लग  जाते  लेकिन  art  तौर
 श्री  Uso  बी०  शास्त्री  :  हां  |  TATA.

 से  इस  से  जल्दी  हो  जाना  चाहिये  |

 पत्रों  की  कतरनें  रेलवे  बोर्ड  में  प्राप्त  होती  हें

 पंडित  सी०  एन०  मालवीय  :  क्या  यह  जनरल  मैनेजर  भी  उन  को  देखते हैं

 सही  है  कि  पेयजल  रेलवे  पर  कोई  ऐसा  कायदा  कौर  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 है  कि  पांच  रुपये  तक  की  कम्प्लेन्ट्स  नहीं  ली  श्री  दाभी  :  क्या में  इस  का  कारण  जान

 भोपाल  के  व्यापारियों की  तरफ  सकता  हुं  कि  कर्मचारियों  को  दिया  गया  दण्ड

 से  क्या  कोई  शिकायत  मिली  है  कि  उन  का  शिकायत  करनें  वालों  को  क्यों  नहीं  बताया

 जो  माल  होता है  उस  में  नुकसान  पांच  रुपये  से  जाता है  ?
 ज्यादा  का  नहीं  झर  इस  लिये  उन  की

 श्री  meat at:  इस  के  विभिन्न

 सुनवाई नहीं  होती  ?
 कारण हैं  ।  पहले  तो  दण्ड  देने  से  पुर्व  दण्ड  दिये

 श्री  एल०  बो०  शास्त्री  यह  शिकायतें  जाने  वाले  व्यक्ति  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  बातों

 जो
 हें  वह  बिल्कुल  दूसरी  चीज  के  लिये  हैं

 ।  पर  विचार  करना  पड़ता  है  ।  कभी-कभी  यह

 यह  शिकायतें  उन  के  लिये  हैं  जो  कि  पैसेन्जर्स  भी  हो  सकता  है  कि  किसी  are  के  लिये

 ट्रैवेल  करते  हैं  र  वह  शिकायतें  करते  अलग-अलग  दण्ड  भी  दिया  जा  सकता  है  ।

 बिजी  नेस मैनों  की  कम्प्लेन्ट्सਂ  नहीं  हैं  ।  लेकिन  हम  बाहर  प्रकार  का  विवाद
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 उत्पन्न  नहीं  करना  चाहते  ।  कर्मचारियों  के  तथा  बच्चों  के  मामलों  में  एक्स-रे  आपरेशन

 जु हैं
 rr  उदया

 लिये  acta  करने  का  मार्ग  भी  खुल  ना  है  तथा  प्रजनन  की  कोई  फीस  नहीं  ली  जायगी  ।

 शर  यह  प्रकिया  बड़ी  लम्बी  है  ।  अरपिल  के  श्री  बी०  एस०  मिलतीं  क्या  १०

 सम्बन्ध में  तय  हो  जाने  से  पूर्व  हम  कोई  सुचना  भाइयों  से  जिस  की  व्यवस्था  कर  दी  गई

 देना  नहीं  चाहते
 हैं

 ।
 श्रावव्यकता  पुरी  हो  जायगी  ?

 चांदा  में  सरकारो  अस्पताल  श्री  त्री०  ato  गिरि :  हां

 क
 १४५४.  श्री  के ०  Ato  सोनिया  :  श्री  टी

 ०
 बी

 ०
 विट्ठल  राव

 :
 कोयला  खान

 श्रम  हितकारी  संगठन  निधि  द्वारा  इस  प्रसूति क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 कया  मध्य  प्रदेश  में  चांदा  के  सरकारी  झ्र स्प ताल  ब्लाक को  कितना  वार्षिक चन्दा  दिया  जाता

 है  ? सें  प्रसूति  ब्लाक  बनवाने  alt  पुरा  हो

 गया  है  ।
 श्री  वीਂ  वी०  गिरि

 :
 मुझे  खेद  है

 कि

 त्नायान्न
 इस  के  अन्त ग्रस्त  योग  STU  सुचना  उपलब्ध  नहीं  में  माननीय  सदस्य

 कितनी  है  श्र  चारपाइयों  की  कितनी  संख्या  को  यह  सूचना दे  दूंगा  |

 होगी  ?
 अबरक  खान  उद्योग

 श्रम  मंत्री  ato  ato
 *EYuY,  श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :

 al  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 श्रनाव्तक  झतुमानित  योग  लागत  जीविका  विशेष  केਂ  कारण  उत्पन्न  होने  वाले

 ६७,३००  रु०  तथा  वार्षिक  आवास  लागत  रोग  के  सम्बन्ध  में  बिहार  के  अ्रश्रकਂ  खान  उद्योग

 १,०००  रु०  १०  चारपाइयों  की  व्यवस्था
 में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ?

 की  गई  है  ।
 यदि  ऐसा  तो  (१)  नोफ़ुल

 श्री  के०  सी०  सोनिया  :  यह  व्यवस्था
 कॉंग्लोमरेट  सिलिकोसिस  तौर  फेफड़े  के  क्षय

 कितने  मज़दूरों  के  लिये  की  गई  है  ?
 रोग  के  सम्बन्ध  में  क्या  उपपत्ति  है  ?

 श्री  वी०  ato  गिरि  :  मुझे  निश्चय  ज्ञात
 इन  जीविकाओं  में  काम  करने  वाल

 नहीं  है  इस  समय  में  नहीं  बता  सकता

 में  माननीय  सदस्य  को  निश्चय  ही  इस  की
 लोगों  को  उड़ने  वाली  धूल  की  कितनी  मात्रा

 का  सामना  करना  पड़ता  है  ?
 सुचना  दूंगा  यदि  वह  चाहेंगे  तो  ।

 श्री  के०  सी०  सोनिया  क्या  अस्पताल
 ्  श्रम

 मंत्री
 eto  ato  :

 जी  हां
 को  सेवा  के  लिये  कोई  अनुदान  दिया  जा  रहा  है  ?

 श्री  ato  ato  इमारत  की  चूंकि  यह  रोग  इस  प्रकार  के

 फर्नीचर  तथा  प्रतिस्थापन  सम्बन्धी  आ्रावत॑क  वातावरण  में  अधिक  समय  तक  काम  करने  के

 व्यय  चांदा  के  मान्य  शअ्रस्पताल  द्वारा  किया  कारण  बढ़ता  इसलिये  मज़दूरों  ने

 जायगा  |  खानों  में  कार्य  करने  वाले  बीमारों  को  भूमि  व्यक्त  कार्य
 )  ३  वर्ष  तक  किया

 कमरे  बिना  किराये  के  दिये  जायंगे  ।  अस्पताल  था  तथा  जिन्हें  भूमि  के  अन्दर  काम  करने  का

 की  सभी  उपलब्ध  औषघियां  उन  को  निःशुल्क
 पांच  वर्ष  का  अनुभव  था  उन्हें  परीक्षित

 दी  जाएंगी  isa  के  लिये  यदि  किसी  विशेष  व्यक्तियों  में  विस्तृत  जांच  पड़ताल  के  लिये

 चारकी  आवश्यकता  होगी  तो  उस  का  व्यय  गया  नोडल  तथा  कॉंग्लोमरेट

 सम्बन्धित  खानों  को  ही  देना  पड़ेगा  ।  प्रसृति  सिलिका  faa  रोग  के  मामलो  में  ३४  प्रतिशत



 १९५१  मौखिक  उत्तर  ३१  द्  १९५४  मौखिक  उत्तर  १९५२

 पाया  गया  था  झर  यह  इन  जीविकाओं  में  (२)  ५०  लाख  कण  प्रति  घन  फुट  से

 काम  करने  के  कारण  उड़ने  वाली  धूल  की  मात्रा  कम  में  भूमि  gat  करते  समय  धूल  के  जमाव

 का  सामना  करने  से  तथा  इन  जिनको में  को  कम  करने  के  लिये  जब  तक  पंखों  से  शुद्ध

 उन  लोगों  ने  जितने  समय  तक  काम  किया  था  वायु  भीतर  लाने  गन्दी  वायु  को  बाहर

 उस  सीधे  सम्बन्धित  (२)  १८.६  करने  की  पर्याप्त  व्यवस्था  न  प्रति  मजदूर

 प्रतिशत में  फेफड़ों  का  क्षय  रोग  पाया  गया  था  ।  द्वारा  प्रति  दिन
 ४

 घंटे  से  अधिक  सिंचित  भूमि

 यह  fra  भिन्न  जीविकाओं  में
 व्यसन  करने  की  अ्रनुमति

 न
 दी  जाय

 |

 भिन्न  भिन्न  रूप  से  पाया  जाता  है  यह  वायु  (3)  चट्टान  शादी
 उड़ाने

 के
 स्थान

 पर

 की  aft  से  किये  जाने  वाले  भूमि  व्यसन

 ड्रिलिंग
 )

 जिस  में  धूल  नियंत्रण
 गीला  करना  चाहिय े।

 उपाय  नहीं  किये  सब  से  अ्रधिक होता  है
 (४)  सब  से  बाद  में  उड़ाई  गई  चट्टान के

 घन  फुट  औसत
 ८०

 करोड़
 भूमि  खण्ड  को  गीला  करने  के  समय  तथा तथा  सिंचित  भूमि  aaa  ड्रिलिंग  )  में

 सब से
 कम

 होता  है  घन  फ्  औसत
 सेक्टर  कौर  पिकरों  को  प्रविष्ट  होने

 के  समय  के  बीच  कई  घंटों  का  ware  होना
 ७०

 करोड़
 ।

 एक  विस्तृत  विवरण  सदन
 चाहिये

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,

 अनुबन्ध  संख्या  '६]  (५)
 शुद्ध  वायु  को

 भीतर  लाने  तथा

 दिला  धूल  जिस  के  वातावरण  में  खान

 में  काम  करने  वाले  मज़दूरों  को  काम  करना
 व्यवस्था

 के  भूमि  व्यधन

 जाना  चाहिये  ।
 नहीं  किया

 पड़ता  सिलिका  की  मात्रा  ११  प्रतिशत  से

 ६७  प्रतिशत  होती  जिस  में  ४२  प्रतिशत  डा०  रामा  क्या  इन  में  से  किसी

 माध्यम होता  है  ।
 सिपारिश  को  व्यवहार  में  लाया  गया  है  ?

 श्री  के०  पी०  त्रिपाठी
 :

 जो  विस्तृत  श्री  ato  ato  गिरि  :  जी  हां

 रिपोर्ट  aa  दी  जा  रही  है  उस  से  यह  पता
 श्री के०  पी०  त्रिपाठी  :  इन  में  से  कितनी

 लगता  है  कि  इन  खानों  में  हालात  बहुत

 खराब  हैं  ।  क्या  सरकार  ने  इस  स्थिति  को
 सिपारिशों को  क्रियान्वित किया  गया  है  ?

 सुधारने  के  लिये  कोई  उपाय  किये  हैं
 ?  श्री  बी०  वी०  इस  बात  को

 श्री  ato  ato  अ्रमेरिकी  टैक्निकल  देखने  के  लिये  कि  इन  में  से  कुछ  farther

 क्रियान्वित  की  जायें  श्र  इन  का  निरीक्षण सहयोग  प्रशासन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 गिक  स्वास्थ्य दल  के  सदस्यों में  दो  विशेषज्ञों  करने  के  लिये  हम  ने  चिकित्सक  निरीक्षक

 नियुक्त  किये  हूँ  ।
 की  सहायता से

 फैक्टरियों
 के  मुख्य  निरीक्षक

 द्वारा
 की  गई  उचित  जांच  के  बाद  निम्नलिखित  श्री ू  पी०  त्रिपाठी  :  क्या  सरकार  के

 सिफारिशें की  गई  हैं  ।  पास  ऐसे  भ्रांकड़े हैं  जिन  से  यह  पता  लग  सके र

 (१)  डस्ट-क्राफ्ट्स की  भ्रप्रभाविकता  के
 fe

 कितनी  सिपारिशों को  पहिले  से  ही

 कारणों की  जब  तक  जांच  न  हो  जाय  तब  तक  कार्यान्वित कर  दिया  गया  है  ?

 केवल
 सीमित

 भूमि  व्यसन
 की

 अनुमति
 दी

 श्री  ato  ato  में  इस  के  विषय  में

 जाय  |
 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रख  दूंगा  ॥
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  लोनी  भूमि  पर  प्रयोग

 नौकरी  दफ्तर
 *

 १४४४.  att  क्या

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 *

 १४३७.  श्री  केशावेयंगार  :  श्रम

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय
 करेंगे कि  क्या  सरकार  ने  लोनी  भूमि  को  कृषि

 योग्य  भूमि  बनाने  के  लिये  प्रयोग  किये  हैं
 ?

 तथा  राज्य  सरकारों  ने  ये  अनुदेश जारी  किये

 हैं  कि  गैर  सरकारी  उद्योगपति तथा  व्यापारी
 यदि  ऐसा

 तो
 लोनी  भूमि  को

 मालिक  भी  नौकरी  दफ्तरों  के  द्वारा  weal  तोड़ने  में  प्रति  एकड़  कितना  खरच  होता  है  ?

 रिक्तियों  की  सूचना  दें  ?

 खाद्य  तथा  मंत्री
 :

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  भारत  सरकार  ने  कच्छ  की  छोटी  खाड़ी

 इसे  कृषि योग्य  बनाने  की  उपयुक्तता
 का

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  पता  लगाने के  चालू  वर्ष  में  प्रारम्भिक

 संस्था पनाओं  में  नौकरीਂ  दफ्तरों  के  द्वारा  ही  सर्वेक्षण  किया  जब  कि  बहुत  से  राज्यों  ने

 नियुक्तियां  की  जाती  हैं  ?  पंजाब  उत्तर  प्रदेश  में  लोनी

 श्रम  मंत्री  वी०  ato  :
 तथा  क्षारीय  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने की

 जी  न  तो  केन्द्रीय सरकार  ने  शर  न
 परियोजनाओं  चलाई  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  ने  ही  ऐसे  अनुदेश  जारी  परती  भूमि  जिस  में  लोनी

 किये  हैं ।  तथा  क्षारीय  भूमि  भी  सम्मिलित  बड़े

 इस  समय  नौकरी  दफ्तर  अस्थायी  eau से  १  फुट  से  १६  इंच  तक  प्रति  एकड़

 संगठन  हूं  और  कई  कारणों  से  ये  पूर्ण  रूप  से
 तोड़ने  में  लगभग  ५०  रुपए  से  ६०  रुपए  तक

 प्रति  एकड  खर्चें  होता  है  ।
 स्वेच्छा पु वंक गैर  सरकारी  उद्योगों  का  भी  काम

 करते  नौकरी  दफ्तरों  के  कार्यों  के  भविष्य  सियालदह  तथा  हावड़ा  रेलवे  डिवीजनों

 में  चोरियां कार्यो-क्षेत्र  के  पुरे  पर  शिवा  रांव  समिति

 नामक  उच्चाधिकार  समिति  विचार  कर
 *

 १४४७.  श्री  अमजद  अली :  क्या

 जी  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  भरी  सियालदा  तथा  हावड़ा  डिवीजनों

 में  यात्री  डिब्बों  तथा  माल  के  डिब्बों  में  लगे

 सरकार  के  संस्था पनाओं  की  सभी  रिक्तियों  सामान की  गत  एक  में  चोरी  के  मामलों

 के  बारे  में  सब  से  पास  के  नौकरी दफ्तर  को  की  संख्या  कितनी

 श्रीनिवास रूप  से  सुचित  करना  पड़ता  है  कौर
 इन  में  रेलवे को  कुल  हानि  कितनी

 जब  उपयुक्त  उम्मीदवार  नहीं  मिलते  केवल

 तभी  ऐसे  संस्था पनाओं में  रिवितयां  भरी  जा

 तथा

 सकती  हैं
 ।

 राज्य  सरकारों  के  ह. प्रन्तगत  की  (१)  चुराई  गई  चीज़ों को  फिर

 जाने  वाली  नियुक्तियों के  सम्बन्ध  में  एक  से  प्राप्त  करने  तथा  (२)  अपराधियों के

 विवरण  जिस  में  स्थिति  स्पष्ट  की  गई  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने  की  दृष्टि  से  इन  मामलों

 सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  का  पता  लगाने  के  लिये  अ्रधिकारियों  ने  कया

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ७]  कार्यवाही की  थी  ?
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 रेलवे  तथा  परिवहन मंत्री  के  सभासचिव  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  न  बम्बई  तथा

 कलकत्ता में  नौकरी  दफ्तर  स्थापित  करने  का द्ञाहनवाज्  तथा

 एक  विवरण  जिस  में  अपेक्षित  सूचना  दी  हुई  निश्चय  किया  है  ।  नाविकों का  किसी  प्रकार

 सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  का  सामाजिक  बीमा  करने  की  व्यवस्था  करना

 केवल  इन  नौकरी  दफ्तरों  के  स्थापित  करने  के परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ८]

 सरकारी  रेलवे  पुलिस  रक्षा
 बाद  इन  के  प्रगति  प्रकार  से  चलने  के

 बाद  ही  सम्भव होगा तथा  प्रहरी  संगठन  को  अधिक  सावधान  रहने

 के  लिये  तथा  मुकदमा  चलाने  के  मामले  में  गौतम  गोदावरी  पर  पल

 शीघ्र  कार्यवाही  करने  का  भ्रनदेश  दिया  गया  *
 १४५७.  श्री  मोहन  राव  :  क्या

 रक्षा तथा  यात्री  डिब्बे  तथा  माल  वहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 के  डिब्बों  के  कर्मचारी  तथा  बिजली  विभाग  के
 क्या  wit  सरकार  ने  गौतमी

 कर्मचारियों  द्वारा  संयुक्त  जांच  पड़ताल
 गोदावरीਂ  पर  स्थान  पर  ग्रांड  टंक  रोड

 करने की  व्यवस्था  महत्वपूर्ण  जंकशन  स्टेशनों
 के  प्रस्तावित  बदले  जाने  वाले  मार्ग  पर  पुल

 पर  आरम्भ की  गई  है  ।
 बनाने  के  लिये  भ्रनदान  मांगा  तथा

 भारतीय  नाविकों  का  सामाजिक  बीमा
 यदि  ऐसा  तो  मंजूर की  गई

 *
 १४५६.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  क्या

 राशि  कितनी  है
 ?

 परिवहन  मंत्री  २६  ATT  Gye  को  पूछे  गये  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभासचिव
 अतारांकित  संख्या  ७४०  के  दिये  गये

 उत्तर  का  निर्देश  करते  हुए  यह  बताने की  क्या

 शाहनवाज़  at)  तथा

 झ्रां छ्  राज्य  ने  इस  कार्य  के  लिये  चाल  वित्तीय
 करेंगे कि  क्या  इंग्लैण्ड सरकार  के  पास  जो  बर्ष के  लिये  ४३,०००  रुपये का  श्रमदान  मांगा

 धन  है  और  जो  भारतीय  नाविकों  के  कल्याण
 था  इसे  मंजर  कर  लिया  गया  है  ।

 कारी  कार्यों  के  लिये  अलग  रख  दिया  गया  था
 राव  के  कली

 उस के  हस्तान्तरण  की  दृष्टि से  भारतीय

 नाविकों के  सामाजिक बीमा  के  लिये  योजना

 *
 १४५८.  श्री  आर०  एस०  तिवारी

 बनाई गई  है  ?
 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  रेलवे  के  कुलियों  से  कोई
 wa  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभासचिव  निश्चित शल्क  या  उन  की  कमाई का  कोई

 शाहनवाज़ खां  )  भारतीय  नाविकों  के
 भाग  प्रति  वर्ष  लाईसेंस  फीस  के  रूप  में  लिया

 सामाजिक
 बीमा  की  योजना  के  लिये  कुछ  जाता

 है
 समय  पूर्वे  एक  रूप  रेखा  बनाई  गई  थी  ।  इस

 क्या  इस  फीस  की  दर  सारे  देश  में
 योजना  के  निर्माताओं  का  यह  विचार  था  कि

 नाविकों  की  किसी  बीमाਂ  की  योजना  भरती
 एक  सी  है

 दिल्ली  जंकशन  तथा  नई  दिल्‍ली
 करने

 के  समकालीन संगठन  पर  बहुत  प्रतीक
 स्टेशनों पर  कितने  कुली  शौर

 निभा  करेगी  जिस  के  भ्रन्तर्गत  समुद्री सेवा  में

 भरती  किये  जाने  वाले  नाविकों  की  संख्या  में  इन  लोगों  को  क्या  सुविधायें

 कमी  की  जा  सकेਂ  प्रौढ़  जो  नाविकਂ  लगातार  दी  जाती हैं  ?

 सेवा  में  नहीं  लगे  होते  उन  को  बारी  बारी  से
 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभासचिव

 छेने की  प्रणाली  चलाई  जा  सके  |  इस  बात  को  दाहनवाज्॒  दैनिक  या
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 मासिक  area  पर  एक  निश्चित  फीस  ली  रेलवे में  चोरियां

 जाती है  ।  किन्तु  छोटे  स्टेशनों  पर  जहां  स्टेशन  चक -

 मास्टर  कुलियों  को  लाइसेंस देते  उन  से
 के  VVER.  श्री  भागवत  झा

 क्या  रेलवे  मंत्री  रेलवे  में  चोरियों  के  बारे

 कोई  लाइसेंस  फीस  नहीं  ली  जाती  |
 में  ९

 मार्च  १९५४ को  पूछे  गये
 तारांकित

 जी  नही ं।  प्रश्न  संख्या  ८१२  के  उत्तर की
 ओर  निर्देश

 दिल्‍ली  जंकशन  प  करने  की  कृपा  करेंगे  और
 बतायेंग े:

 नई  २०
 १९५३  में  इस  प्रकार की  चोरियों

 उन  स्टेशनों  पर  जहां  रेलवे
 के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कितने  दावे  प्रस्तुत

 कुलियों  को  लाइसेंस  देती है  कुलियों  किये  गये  ;

 को  बिना  किसी  अतिरिक्त  शुल्क  के
 प्रतिकर  के  रूप  में  कितनी  राशि

 बिल्ले  कौर  कुछ  चिकित्सा  सुविधाएं  दी
 मांगी गई  और

 जाती हैं  ।

 क्या  इन  चोरियों  में  किन्हीं
 हिन्दी  ता

 रेलवे  कर्मचारियों का  हाथ  था  ?
 *

 १४५९.  श्री  एच०  जी०  क्या

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभासचिव

 शाहनवाज़  :  तथा
 gayi  में  हैदराबाद  राज्य  के  तार  घरों  से

 कितने  हिन्दी  तार  भेजे  गये  कौर  उन  में  कितने
 चोरियों  के  मामलों  के  सम्बन्ध  प्रस्तुत

 हिन्दी  तार  प्राप्त हुए  ?
 किये गय  दावों  की  संख्या के  बारे  में  जानकारी

 नहीं  रखी  जाती  और  न  हीਂ  यह  बतलाना
 संचार  उपमंत्री  राज

 संभव  है  कि  प्रतिकर  के  रूप  में  कूल  कितनी
 कूल  शाजी  गईਂ  २२८  और  कुल  प्राप्त

 राशि  मांगी  गई  है  ।  तथापि  गुम  हुए  माल
 रु  |

 तथा  चोरी  किये  गये  माल  के  सम्बन्ध

 नए  डाक  व  तार  घर
 १९५२-५३  में  चुकाये  गये  दावों  कीਂ  संख्या

 और दी  गई  free  है  :

 के  १४६०.  श्री  रण  दमन  fag  क्या  संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  :
 ०

 ः  fs
 ~

 १९५४-५५  आय-व्यस्क  में

 कितने  नये  डाकਂ  घर  और  तार  घर  खोलने
 (१)  गुम  हुए  माल

 के  सम्बन्ध में

 का  उपबन्ध  किया  गया  ह  ;
 9०,८४७  १,  P4194, 2  RF

 नये विन्ध्य  प्रदेश  में  कितने

 डाकघर  और  दार  घर  खोले  और

 (२)  चोरी  किय

 १९५२-५३  और  १९५३-५४
 माल

 में  खोलें  गये  डाक  व  तार  घरों  के  कारण
 सम्बन्ध

 सरकार  को  कितनी  हानि  उठानी  पड़ी  ?

 में
 ~

 ३०,२२२  KS,RV, RES

 संचार  उपमंत्री  राज  :

 जी  कुछ  मामलों (*)  से  (77)  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  और  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।  में  कुछ  रेलवे  कर्मचारियों का  भी  हाथ  था  t
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 बिसरो ली  टिकट  घर  इस  में
 कितने  मरे

 श्र

 श्री  एम०
 कितने

 बच  गये  थे  ?

 श्री  बलवन्त fag
 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के

 क्या  रे  लबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :  सचिव

 (ait  शाहनवाज़

 क्या
 यह  सच

 है  कि  हाल
 में

 उत्तर  रेलवे  पर  बिसरोली  रेलवे  स्टेशन  के
 दुर्घटना  का  कारण  wat  ज्ञात

 टिकट  घर  को  लूट  लिया  गया  था  ;  नहीं  है  ।  भारतीय  व्यापार  नौवहन

 नकदी  के  लूटे  जाने  और  सम्पत्ति  १९२३  के  उपबन्धों  के  वणिक  पोत

 को

 हानि  पहुंचने  से  सरकार  को  कितनी

 बम्बई  के  मुख्य  पदाधिकारी  द्वारा

 दुर्घटना की  प्रारम्भिक  जांच  की  जा  रही  है  ।

 क्या  अपराधियों  को  पकड़ा  गया  ३७  व्यक्तियों  की  जानें  बचा  ली

 है  क्या  लूटा  हुआ  माल  बरामद  हुआ  गई  थीं  किन्तु
 ७

 व्यक्ति  मर  गये  थे
 ।

 और  केन्द्रीय
 वन  बो

 इस  प्रकार  के  छोट  स्टेशनों  पर
 कें  १४६४.  श्री  स्टेशन

 :  क्या  खाद्य  तथा

 कर्मचारियों
 की  सुरक्षा के  लिए  सरकार  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जंगली

 का
 क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 जानवरों  के  रक्षण  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  वन

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  बोर्ड  की  स्थायी  समिति  ने  हाल  की

 सचिव  शाहनवाज़ at)  :
 जी  हां ।  बैठक  में  क्या  सिफारिशें की  हैं  ?

 ७२/३/ नकदी  में  और  टेलीग्राफ  लाय  तथा  हथि  मंत्री  =

 एक  विवरण
 सदन  पटल  पर  रखा

 जाता
 है तथा  टेलीफोन  की  तारों  को  मामूली  नुकसान

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ९]

 जी  नहीं  ।  डाक  घर

 इस  प्रकार  की  घटनाएं  बहुत  F Ewen.
 श्री

 ईश्वर  रेड्डी :  क्या
 संचार

 नहीं  होतीं  ।  अतः  कोई  विशेष  उपाय  करने  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  पंच  वर्षीय

 का  विचार  नहीं  है  ।  योजना  के  बनने  के  बाद

 नामक  माल  का  जहाज़
 अनन्तपुर  कौर  कुरनूल  के  ज़िलों  में  जिलावार

 कितने  उपडाकघर  या  दाखा  डाकघर
 श्री  रघुनाथ fag  =

 *
 १४६३.  श्री  नौ  ष्

 :  गधे हैं  ?

 बादशाह  संचार
 उपमंत्री  राज

 :

 कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंग े:
 Q—V—QEUR  से  RI—-R—- VEN  तक  जो

 डाक  घर  खोले  गये  हैं  उन  की  संख्या निम्न  है  ?
 क्या  यह  सत्य  है  कि

 खोले  गये  डाक

 नामक  माल  का  जहाज़  RATA,  १९४५४  को
 जिले

 शाखा  डाकघर  उप  डाकघर

 बम्बई  से
 ११

 मील  की  दूरी  पर  कन्हैया  द्वीप  कड़प्पा  Yo  2

 के  समीप  डूब
 गया

 $3

 ह  ड यदि  तो  इस  दुर्घटना  के  कारण
 ~

 अनन्तपुर
 SC
 दश

 क्या थे  ;  आर  कुरनूल  \9
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 लाइट  रेलवे  उत्तर  सीमान्त  एजेंसी  में  कोढ़

 *
 १४६६.  सेठ  अचल  क्या  रेलवे  १४६८.  श्री  एल०

 जोगेश्वर  fag  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 कि
 भारत  में  ऐसी  कितनी  लाइट  रेलवे  हे

 जिन  का  प्रबन्ध  अभी  सरकार  ने  नहीं  संभाला
 उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  एजेन्सी  के

 किन  जिलों  में  कोढ़  बहुत  फैलता  श्र

 \  सरकार  कब  तक  उन  का  प्रबन्ध

 wiz
 इसे  रोकने  के  लिए  अब  तक  क्या

 किये  गये  हैँ  ?

 2eYR-Yv  में  इन  रेलों  का  स्वास्थ्य  मंत्री  (  राजकुमारी  अमृत

 अनुमानित  are  व्यय  कितना  था  ?
 उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  एजन्सी में  कोढ़

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सियांग  रोक  टियूनसांग  सीमान्त  विभागों  तक

 सचिव  शाहनवाज़  at):  41.0  सीमित है

 सरकार  ने  इस  विषय  में  कोई
 पासी  तरंग

 में  तीन  कोढ़ियों  की  बस्तियां  खोली  गई  हें  ।
 निर्णय  नहीं  किया है  ।

 टियूनसांग  सीमान्त  ज़िले  मेंਂ  एक  कौर  बस्ती

 PEXZ—US  के  लिए  इन  लाइनों  खोली  जा  रही  है  ।  एजेन्सी  में  सफाई  तथा

 की  ara  तथा  व्यय  के  झांकने  प्रभी  तैयार  लोक  स्वास्थ्य के  सामान्य स्तर  को  बढ़ाने  के

 नहीं  हुए  ।  नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़े  एक
 लिए  भी  पग  उठाये  गये  हैं  ।

 विवरण  में  दिये  गये  जिसे  सदन  पटल  पर
 डी०  डी०  टी०

 रखा  जाता  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  *
 १४६९.  श्री  राम  wt  वर्मा  :  क्या

 20]
 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगी  :

 ~

 एयर  इन्डिया  इंटरनेशनल
 भारत  में  2EY3  में  राष्ट्रीय

 मलेरिया  निरोध  योजना  के  अधीन  कितना

 ne SACK  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  डी०  डी०  टी ०  प्रयुक्त  किया  तथा

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 इसमें  से  कितना  डी०  डी०  टी०

 राष्ट्रीयकरण  की  तिथि  से  एयर  भारत  में  तेयार  किया  गया  था  ate  कितना

 इण्डिया  इंटरनेशनल  ने  कितने  घंटे  उड़ान  विदेशों से  मंगाया गया  था  ?

 की  शौर
 स्वास्थ्य मंत्री  (  राजकुमारी  अमृत

 :

 इस  अवधि  में  एयर  इन्डिया  2EYR  में  राष्ट्रीय  मलेरिया  नियंत्रण

 कार्यक्रम  के  अ्रत्तर्गतਂ  विभिन्न  राज्यों  को इंटरनेशनल  ने  वायुयान  पेट्रोल  की  कितनी

 लगभग  '४१४५०  लांग  टन  डी०  डी०  टी०
 मात्रा  का  उपभोग  किया  है  शौर  इस  की

 लागत  क्या  है  ?  OX  प्रतिशत  घुलने  लायक  पाऊडर  दिया  गया

 |  खपत  के  बारे में  wal  ठीक  ठीक

 संचार  उपमंत्री  (sit  राज  :
 Sige ए  gr

 क
 a}

 ५  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 (#)  २८  gay  तक
 ७

 सारी  मात्रा  का  आयात  किया

 VARY, VE  इम्पीरियल  गया  क्योंकि  भारत  में  डी०  डी०  टी ०

 जिस  का  मूल्य  २  NR  लाख
 रुपये  हैं

 ।  का  बनाया  जाना  आरम्भ नहीं  है  ।
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 बिहार  को  ऋण  तथा  अनुदान
 पर  बिजली या  गैस  के  लैम्पों की  रोशनी  का

 *O¥i90.  श्री  झूलन  सिन्हा :  क्या  खाद्य
 प्रबन्ध नहीं  वहां  मिट्टी  के  तेल  की  रोशनी

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  का  प्रबन्ध  किया  जाता  है  ।

 बिहार  राज्य  सरकार  को  LEX  बड़े  बड़े  स्टेशनों  पर  तो  सारी

 पदे  तथा  १९५३-५४  में  स्थानीय  सिंचाई  रात  तथा  छोटे  स्टेशनों  पर  गाड़ी  के  art  से

 योजनाओं  के  बारे  में  दिये  गये  अनुदान  तथा
 १५  मिनट  से  लेकर  दो  घंटे  पहले  रोशनी  की

 ऋण  की  राशि  कितनी  तथा  जाती है  ।

 क्या  राज्य  सरकार ने  उक्त  वर्षों
 तथा  इस  प्रकार  की

 सम्बन्धी सारी  राशि  का  प्रयोग कर  लिया  है  ?  शिकायतें  प्रायः  की  जाती  परन्तु  इस  विषय

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  :  सम्बन्धी अनुदेश  दिये  गये  हें  ।  जिन  स्थानों पर

 वर्ष  PEYR—HR  में  ५३,१०,६३१  इन  अन देशों च्च्  का  झ्रनुसरण  नहीं  हो  रहा

 उन  के  सम्बन्ध  में  उच्च  अधिकारियों द्वारा रुपये  अनुदान  तथा  Yo,co,000  रुपये

 का  ऋण  श्र वर्ष  १९  १४५३-४५ में  4,3  ३,७४०  कार्यवाही  किये  जानें  की  की  जाती  है  ।

 रुपये  का  अनुदान  तथा  2,232,55,800  रुपये  रेल
 c  ~

 का  ऋण  छोटी  सिचाई  योजनाओं  के  लिए  *
 2193.0  पंडित  डी०  एन०  तिवारी

 किया  गया  था  ।
 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 यह  सूचना  wat  उपलब्ध  नहीं  है  ।  वर्ष  १९४५२  तथा  १९५३  में

 से  गिरने  से  कितने  व्यक्तियों  की
 रेलवे  स्टेशनों पर  रोशनी  का  प्रबन्ध

 *
 VV9  श्री  एस०  एन०  क्या  मृत्यु  हुई  तथा  कितने  व्यक्तियों  को  गहरी  चोटें

 मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  :  तथा

 रेलवे के  जिन  स्टेशनों पर  बिजली  रेल-गाड़ियों  के  पायदानों  तथा

 या  गैस  की  रोशनी का  प्रबन्ध नहीं  है  वहां  छतों  पर  सफ़र  करने  के  अपराध  में  कितने

 का  साधारणतया क्या  प्रबन्ध  किया  मुकदमे  चलाये  गये  हें  ?

 जाता  रेलवे  तथा  परिवहन मंत्री  के  सभा  सचिव

 रात  में  गाड़ी  के  आने  से  कितनी  (at  शाहनवाज

 देर  पहले  से  प्लेटफार्म  पर  रोशनी  की  जाती  PEKR  eee)

 मरे  हुए  व्यक्तियों की  संख्या  १११  १०

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  गहरे  घावों  वाले  व्यक्तियों

 की  श्रोर  गया  है  कि  बहुत  से  स्टेशनों पर  सिर्फ़  की  संख्या  Ay  रश्

 चलाये  गये टिकाकर  श्र  स्टेशन  के  बाहर  किसी  स्थान

 पर  रोशनी  का  प्रबन्ध रहता  परन्तु  मुकदमों  की  संख्या  १०,७२६  ८,२००

 सारा  प्लेटफार्म  प्रिया  पड़ा  रहता  तथा
 हैदराबाद  सड़क  परिवहन  विभाग

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध में
 *

 2vi9v.  श्री  कृष्णा चाय जोशी मोदी  :  व्या

 कार्यवाही करने  का  विचार है  ?  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 रेलवे  तथा  परिवहन  के
 सभासचिव  क्या  सड़क  परिवहन  जो

 शाहनवाज  :
 जित  स्टेशनों

 कि  कभी  निजाम  स्टेट  रेलवे  के  अधीन
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 हैदराबाद  सरकार  को  सौंप  दिया  गया  है  यदि  तो  क्या
 ?

 शौर
 संचार  उपमंत्री  राज  बहादुर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  जी  att

 हैं
 ?

 प्रसव  से  पुर्व  अ्रघिकतम ४  सप्ताह

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा  सचिव  की  att उस  के  तुरन्त  सच
 ४  सप्ताह की

 शाहनवाज़  at)  जी  हां  ।  प्रसवकाल की  श्मा  दी  जाती  है  |

 ae  विभाग  हैदराबाद सरकार  को  e
 ग्वालपाड़ा  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 सौंप  दिया गया  सड़क  परिवहन  नें  १  Cig  श्री  अमजद  अली  क्या

 राज्य  विषय है  ।  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 रेलवे  सेवा  आयोग  क्या  झ्रासाम  के  ग्वालपाड़ा नगर

 *
 26194.0  श्री  एस०  ato  के  लिये  एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  मंजर  किया

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  गया

 यदि  तो  यह  कब  से  चाल  हो
 क्या  कलकत्ता

 कौर
 बम्बई  के

 जायेगा  ?

 रेलवे  सेवा  आयोग  उन्हें  सौंपे  गये  काम  को

 पूरा कर  सके
 शौर  संचार  उपमंत्री

 राज

 नहीं
 ।

 इन  झ्रायोगो ंने  PEN?  से

 तक  प्रति  ay  कितने  लोगों  को  भर्ती  किया  seq  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 a ?
 टेलीफोन  एक्सचेंज  और  उनके  कलपुर्जे

 रेलवे तथा  परिवहन  मंत्री के  सभाप्तचिव
 क

 १४७८.  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी

 शाहनवाज़  at)  ara  में  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 तो  दो  काम  को  पूरा  कर  लेते  थे  |  जब  2EXR  टेलीफ़ोन  एक्सचेंज

 काय  में  जल्दी  भ्रधिकाधिक भर्ती  होने  तथा  उन  के  लिये  आवश्यक  कल-पुर्जे  बनाने

 लगी तो  यह  ॒  देखा  गया  कि  दो  आयोग  रेलवे  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई

 की  झ्रावश्यकताओं को  पुरा  नहीं  कर  सकते  ह  आजकल  कितने  प्रतिशत  कल-पुर्जे
 इसलिये दो  प्रौर  बनाना  श्रावस्ती

 हो  गया ।
 बाहर  से  मंगाये जाते  और

 इन  कल-पुर्जों  के  निर्माण  में  भारत

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा

 तता  ह 1  परिशिष्ट ६,
 अनुबन्ध

 कब  तक  स्वावलम्बी हो  जायेगा  ?

 संचार  उपमंत्री  राज  :
 सख्या 22  |

 भारतीय  टेलीफोन  उद्योग
 एक  जिस  में  १९४५३ में  भारत

 टेलीफ़ोन  एक्सचेंज  लगाने  में  हुई  प्रगति  का
 क

 PVG  टीवी  पी०  नायर  :  क्या
 दिया  न  सदन  पटल  पर  रखा

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  जाता है  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  ६,

 क्या  इस  समय  भारतीय  टेलीफोन  संख्या  xd  निर्माण  की  प्रगति  के  सम्बन्ध

 उद्योग  बंगलौर की  महिला  म  इस  समय  स्थिति  यह  है  कि
 —

 चोरियों  को  प्रसूतिका  सम्बन्धी  कोई  सुविधायें  (१)  कैलेंडरों शौर  दो  छोटी  चीजों  को

 दी  जाती  ak  छोड़  कर  ए  स्विच  बोर्डों  के  सभी  भाग
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 और  टेलीफ़ोन के  उपकरण  भी  पूर्णतया  भारत  तार  शाखा  के  नाम  डाली  जा  कर  डाक  शाखा

 में  डाक  तार  के  कारखाने  या  के  खाते  जमा  कर  दी  जाती  हूँ  ।

 भारतीय
 टेलीफ़ोन  उद्योग  में  ही  बनाये  जाते

 a
 हवाई  जहाज़ों  के  पेट्रोल  पर  सीमाशुल्क

 &

 (२)  स्वचालित  एक्सचेंजों  के  १४

 *
 १४८०.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  व्या

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 मूल्य  के  भाग  भारत  में  बनाये  जाते  हैं  ।

 १  १९४३ से  २८  फ़रवरी  CadY  तक

 इस  समय  लगभग  sy  प्रतिशत

 मूल्य  के  टेलीफोन  arse  तथा
 एयरलाइन्स कारपोरेशन  ने  जो  पेट्रोल  खर्चे

 दो  छोटी  चीज़ों  ate  स्वचालित  टेलीफोन  के
 उस  कुल  कितना  सीमा  शुल्क

 कल-पुर्जों  के  भागों  का  किया  जाता  है  |
 किया गया  है  ।

 टेलीफोन  उपकरणों  के  सम्बन्ध  में
 संचार  उपमंत्री  राज  :

 लगभग  एक  वर्ष  के  प्यार  ही  स्वावलम्बी हो
 अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित की  जा  रही  है

 जाने  की  आशा  हैं  झर  एक्सचेंज  के  कल-पुर्जों  के

 सम्बन्ध  में  यह  आशा  हे  कि  तीन  या  चार  वर्ष  के
 यथा  समय  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 अन्दर  ही  लगभग  ८०
 प्रतिशत मूल्य  के  रेलव ेमें  अधिक  समय  तक  काम  करने  का  भत्ता

 gat  के  भाग  भारत  में  बनने  लगेंगे  ।  २०  FIYS2,  श्री  मुनि स्वामी :  क्या  रेलवे

 प्रतिशत  मूल्य  के  दोष  भागों  जिन  में
 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :

 स्विचबो्ड की  तारें  (  केस  फ्लड
 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  के

 विद्युत  संयंत्र  इत्यादि  विशेष  कारीगरी  की
 कमेंचारियों को  अघिक  समय  तक  काम  करने

 वस्तुएं  सम्मिलित
 यदि  इन  aa

 का  भत्ता  दिया  जाता
 का  निर्माण  किसी  अन्य  उद्योग  ने  आरम्भ

 नहीं  कर  दिया  तो  इन  का  भी  aaa  करना
 तीसरे  दर्जे  के  कर्मचारियों

 को  जो  प्रतीक  समय  तक  काम  करने  का  भत्ता पड़ेगा  |

 दिया जाता  वह  भिन्न  होता

 मिले  जुले  डाक  तथा  तार  कार्यालय

 *
 2898.0  श्री  टी०  बी०  विट्ठल राव  :  क्या  पलकों  को  अधिक  समय  तक

 काम  करने  का  भत्ता  तभी  दिया  जाता  है  जब
 बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मिले  जुले  डाक  तथा  तार  कार्यालयों  के  सधारण  उन्हों ने  महीने  में  २३१  घण्टे
 से

 कार्य

 किया  तथा
 at  कितना  धन  खर्च  किया  जाता  है  तथा  तार

 fount कहां  तक  इस  की  क्षतिपूर्ति करता  है  ?  यदि  उपर्युक्त  भाग  का  उत्तर

 हां  हो  तो  यह  बताया  जाये  कि  इस  का  कारण
 संचार  उपमंत्री  राज

 :

 मिले  जुले  डाक  तथा  तार  कार्यालयों  पर  जो
 वा हैँ  ?

 रुपया  व्यय  किय  जाता  है  उस  का  कोई  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभासचिव

 हिसाब  नहीं  रखा  जाता है  ।  ऐसे  मिले  जुले  शाहनवाज़
 :  शरीक  समय

 कार्यालयों  में  एक  तार  पर  औसत  खर्चा  पांच  तक  काम  करने  का  भत्ता  पाने  का  अधिकार

 आना  पाई  होता  है  ।  मिले  जुले  डाक  तथा
 केवल  उन्हीं  रेलवे  कर्मचारियों  को  प्राप्त  हैं

 तार  कार्यालय जितने  तार  भेजते  हैं  उन  की  जिन  पर  अधिनियम  १९४८  अथवा

 काम  के  घण्टों
 के

 नियमन  लागू  होतें हें  ।
 संख्या  के  भ्रनुसार  उतनी  धन  इस  दर
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 तथा  हां  ।  अब  तंक  कितना  तार  मंगाने  के  आर्डर
 दिये

 गये  ak
 फैक्टरी  अ्रधिनियम  2e¥o  के

 अ्रनुसार  काम  के  घण्टों  की  सीमा  निर्धारण  उस  का  मूल्य  कितना  है
 ?

 जिस  के  न्  महंगाई  भत्ता  देना  संचार  उपमंत्री  राज  बहादुर :
 आवश्यक  ठहराया  गया  उस  से  संख्या

 भिन्न  है  जो  काम  के  घण्टों  के  विनियमन  के
 नहीं  ।  भारत  सरकार  नें  चितरंजन  में

 एक  केबल  फैक्टरी  स्थापित  कर  दी  है
 अनुसार  निश्चित है  ।  सामान्य रूप  से  पलकों

 की  जाती  है  कि  यह  फैक्टरी  शीघ्र  ही  उत्पादन
 को  काम  के  घण्टों  के  विनियमन  के

 आरम्भ कर  देगी

 अधिक  समय  तक  काम  करने  का  भत्ता  प्राप्त

 करनें  का  अधिकार  प्राप्त  होता  है
 ।  तथा  गत  तीन  वर्षों  में

 किये  गये  केबलों  की  लम्बाई  तथा  उन
 नौकरी  दफ्तर

 का  मूल्य  तथा  geug—uv a faded में  जितने  केबुल  का

 *
 26CR  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  काडर  दिया  गया  उस  का  मूल्य  निम्नलिखित  हे

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कंबल

 एक  नौकरी  दफ्तर  में  नाम  दर्जे  कराने  वाले

 व्यक्ति  प्रार्थनापत्र पर  क्या  अन्य  नौकरी  लम्बाई  मूल्य

 दफ्तरों  में  अधिसूचित  रिक्त  स्थानों  की  पूर्ति  के  मीलों में  लाखों  म

 लिये भी  विचार किया  जाता  हूँ  ?  GOR  2%

 श्रम  मंत्री  ato  ato
 :

 एक
 १९५१-५२  न  Por

 नौकरी  दफ्तर  में  नाम  लिखाने  are  व्यक्ति  रे
 ७३ ३

 श्रे

 4oe  Vv
 के  प्रार्थनापत्र पर  उन्हीं  रिक्त  स्थानों के  लिये

 १९५३-५४

 रेलवे  टेलीग्राफ  लाइने विचार  किया  जाता  जो  उस  नौकरी  दफ्तर

 को  अधिसूचित  किये  जाते  हें  ।  अरन्य  नौकरी  *
 Vv6%.  श्री  टी०  ato  विट्ठल  राव  :.

 दफ्तरों  में  भ्रधिसूचित  रिक्त  स्थानों  की
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 :

 पूरी  के  उस  के  प्रार्थना  पत्र  पर  उसी  दशा

 में  विचार  किया  जाता  है  जब  किਂ  स्थानीय  रेलवे  के  लियें  बनाई  गई
 टेलीग्राफ़

 रूप से  कोई  उम्मेदवार  न  मिलने  के
 लाइनों  पर  वार्षिक  कितना  किया  जाता

 तथा  इस  के  लिये  रेलवे  से  किस  दर  से  रुपया
 किसी  रिक्त  स्थान  का  सीमित  क्षेत्र

 में  अथवा  सारे  भारत  किया  जाता  है  ।  जाता
 तथा

 टेलीफोन  के  तार  art  कल  की  दर  कब  निश्चित

 की  गई  थी  तथा  PERE  की
 दर  की  तुलना में

 *
 £2  ३-८  श्री  एम०  uso  द्विवेदी  :  क्या

 वह  कसी है  ?

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 संचार  उसको  राज  बहादुर )
 :  (=)

 क्या  टेलीफोन  के  तार  आजकल  अनुमान  किया  जाता  है  कि  रेलवे  को  किराये
 न

 पर  दिये  जाने  वाल  एक  मील  तांबें  के  तार

 पर  होने  वाला  वार्षिक  ह अ्र.वत क  व्यय  ४०  रुपये
 कितना  टेलीफोन  तार  प्रति  वर्ष

 बाहर  से  मंगाया  जाता है
 और  १९५४  में  है  तथा  लोहे के  तार  पर  २३५  रुपया

 है
 ।
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 राजस्थान  भूमिगत  जल  बोझ

 ३१  रुपये  तथा  एक  मील  लोहे  के  तार  के  लिये  एस०  एन०

 ras रुपये की  दर  से  किराया दे  रही  है  ।

 *
 9४८६.

 Lat  कनाडा  पाटिल

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 आजकल  के  दर  १-१०-२६  से
 कृपा  करेंगे  :

 वसूल  किये  जा  रहे  हैं  ।  उस  के  पूर्वे  लोहे  तथा

 तांबे  दोनों  प्रकार  के  तार  की  दर  २४  रुपया
 किन  शर्तों  तथा  निबन्धों  के

 भ्रन्तगंत  राजस्थान  भूमिगत  जल  साधन  विकास
 प्रति मील  थी  ।

 बोर्डे  को  केन्द्रीय  सरकार  से  राजस्थान  राज्य

 नागरिक  उड्डयन  विभाग  के  कर्मचारियों  क  सरकार को  हस्तान्तरण करने  का  निचय

 लिए  क्वाटर  किया  गया  तथा

 ats  ने  wa  तक  कितना  काम *
 १४८५.  श्री  वी०  पी०

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किया है  ?

 कि  नागरिक  उड्डयन  विभाग  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ष्  )

 कितने  कर्मचारियों  को  सरकारी  क्वार्टर  मिल
 बोड़  को  भारत  सरकार  से  राजस्थान

 गये  हें  तथा  उन  में  से  कितने  व्यक्तियों को
 सरकार  को  हस्तान्तरण करने  की  शर्तें  तथा

 एक  कमरे  वाले  क्वार्टर  ही  मिले  हैं  ?
 निबन्ध  wal  तक  तैयार नहीं  हुए  हैं  ।

 एक  कमरे  वाले  क्वार्टर का  १९४९  से  जब  कि  यह

 तन
 भूमि  क्षेत्रफल क्या  हूँ  ?  बोर्डे  बना  दिसम्बर  १९५३  के  अ्रत्त

 क्या  यह  सच  है  fe  चतुर  श्रेणी  के
 इस  ने  ४३  खोदे  तथा  गहरे  किये  हैं  |

 कर्मचारियों के  क्वार्टरों  में  बिजली  की  व्यवस्था  रेडियो  अनुज्ञप्ति यां

 नहीं यदि  यह  ठीक  है  तो  क्यों  ?
 २९६.  श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :  संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 संचार  उपमंत्री  राज  :

 ५७४  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  को  भारतवर्ष  में  रेडियो  भ्रनुज्ञाप्तियों

 सरकारी  क्वाटर  दिये  गये  हैं  जिन  में  से  AAY  की  कुल  प्रत्येक  सकील  के  तथा

 कर्मचारियों को  एक  कमरे  वाले  क्वार्टर  कुल  कितने  धन  की  a

 मिले  हैं  ।
 सकील के  ?

 एक  कमरे  वाले  क्वार्टर  का  औसतन  संचार  उपमंत्री  राज
 :

 भूमि  क्षेत्रफल  निम्न
 है

 :  तथा  एक  विवरण सदन  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध एक  मंजिल  वाल  क्वार्टरों  में  २२०  वर्गफुट
 संख्या

 gifts  क्वार्टरों में  २४०  वर्गफुट

 मैसूर  में  नौंकरी दफ्तर
 नागरिक  उड्डयन  के  चतुर्थ  श्रेणी

 कर्मचारियों  के  क्वार्टरों  में  बिजली  की  व्यवस्था
 २९७.  श्री  एन०  राचय्या  :  नया  श्रम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  age  श्रेणी

 चारियों  को  यह  सुविधा  दिये  जाने  नव स्वर  ERR  तथा

 के  बारे में  निश्चय  किये  जाने  पर  की  जायगी  ॥  जनवरी  १  ९! रग ह  nos  राज्य  के
 विभिन्न
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 नौकरी  दफ्तरों  में  पंजीकृत  (7)  स्थायी

 विद्वेष  समय  वाले मैट्रिक लेट  car  aa  व्यक्तियों

 की  कुल  संख्या  ;  (१९५३  के  ग्रीष्म

 प्रत्येक  श्रेणी  के  नौकरी  दिलाये  काल  में )  ६८७  |

 गये  प्राणियों  की  संख्या  ;  अखिल  भारतीय  महिला  खाद्य  परिषद ्

 प्रत्येक  वर्ग  में  अनुसूचित  जातियों  २९९.  श्री  सुनि स्वामी :  क्या  खाद्य

 की  संख्या  ;  तथा  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या

 क्या  यह  सच  है  कि  नौकरी  मद्रास  राज्य  में  अ्रखिल  भारतीय

 दफ्तरों  द्वारा  भेजी  गई  प्राणियों  की  सूची  महिला  खाद्य  परिषद्‌  द्वारा  १९५२-५२  में

 सरकारी  जैसे  दक्षिण  रेलवे  संगठन  सम्बन्धी  एवं  सत्य  प्रचार  योजनाओं

 के  लिये  अपनी  दाखिलों  और  अधिकरणों मैसूर  ने  सम्पूर्ण  रूप  में

 स्वीकार  नहीं  की  हँ  ?  को  कितनी  धन  राशि  दो  गई  थी  ;

 श्रम  मंत्री  वी०  ato  मद्रास  राज्य  के  इस  संगठन  द्वारा

 से  विवरण  सदन  फसल  पर  इस  धन-राशि  का  उपयोग  किस  प्रकार

 रखे  जाते  परिशिष्ट  ६,  किया  गया  था  ;

 बन्ध  संख्या  १४]  मद्रास  राज्य  में  इस  परिषद  के

 (7)  नौकरी  दफ्तर  तो  उपयुक्त
 aaa  वैतनिक  कर्म  चारी  कितने  हैं  ;

 क्या  कर्मचारियों  को  कोई  प्रशिक्षण विद्यार्थियों के  केवल  नाम  भेज  सकते  हैं  ;

 अन्तिम  चयन  तथा  नियुक्ति  तो  पूर्ण  रूप  से  दिया  जाता  है  ;

 मालिक  की  स्वेच्छा  पर  होती  है  ।  यदि  तो  किस  प्रकार  ?

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  :

 दक्षिण  रेलवे  में  पानी  पिलाने  वाले  stadt
 {=x\
 \v)  कुछ  नहीं

 ॥
 २९८.  श्री  मुनि स्वामी  :  (a)  क्या

 \  se  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दक्षिण  रेलवे  में  पानी
 पिलाने

 वालों  की  संख्या  (7)  £०  |

 कितनी  है  ?
 तथा  ‘Rag  ;

 ~
 क्या  उनकी  नियुक्ति  स्थायी  जलपान  में  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  देने

 के  अतिरिक्त  इस  परिषद्‌  ने  पहले  बम्बई रूप  से  होती  है  अथवा  समय  विशेष  के
 लिये ?

 के  भोजन  व्यवस्था  तथा  पोषण  विद्यालय यदि  नियुक्तियां  दोनों  श्रेणियों

 में  तीन  पाठ्यक्रम  चलाये  जिनमें  से  प्रत्येक में  होती  हें  तो  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने

 चारी  हे  ?  तीन  मास  की  भ्र वधि  का  था  कौर  जहां  उसके

 कुछ  कर्मचारियों  को  व्यावहारिक  तथा

 रेलवे  परिवहन  मंत्री  के  द्वारिक  प्रशिक्षण  दिया  war  था  ।  ऐसा
 ~ सचिव

 शाहनवाज़  at)
 प्रशिक्षण  देने  के  लिये  परिषद्‌  बम्बई

 में

 ६८
 भोजन  व्यवस्था  तथा  पोषण  सम्बन्धी  एक

 स्थायी  विद्यालय  खोलने  का  विचार  रखती दोनों  ही  श्रेणियों  में  नियुक्तियां

 gat हैं  ।  है  ।



 १९७५  लिखित  उत्तर  ३१  मान  १९५४  लिखित  उत्तर Tala  १९७६

 गाड़ियों  में  यात्रियों  के  साथ  दुर्घटना  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  wine  wal  तक

 प्राप्य  नहीं  हूं  ।
 Roo.  श्री  एच०  एस०  व्या

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  नागरिक  उड्डयन  विभाग  के  संचारी

 वरी  तथा  ce Os  में  पूर्वोत्तर  रेलवे
 ३०२८  श्री

 alo  पो०  नायर  :  कया
 के  बनारस  तथा  चटनी  स्टेशनों  के  बीच  गाड़ियों

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 के  पायदानों  या  छतों  पर  यात्रा  करने  वाले
 कितने  हवाई  में  नागरिक  उड्डयन  विभाग

 कितने  व्यतीत  मरें  कौर  घायल  हुये
 ?

 के  कर्मचारियों  को  प्रतीकात्मक  तथा
 a

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा  मकान  किराया  भत्ते  पर  दिये  जाते  हं
 ?

 मुल्क सचिव  ( att  शाहनवाज़

 जनवरी  में  २  प्रौढ़  फरवरी  में  ७  ।  इनमें  से  कितने  हवाई  श्र

 में  अधिकारियों को  ये  भत्ते  मिलते  हैं  ? घायल  जनवरी  में  एक  भी  नहीं

 कौर  फरवरी में  Yo |  ऐसे  कौन  से  हवाई  we
 जहां

 हिमाचल  प्रदेश  की  सड़क  यातायात  योजना  पर  नागरिक  उड्ड्यन  विभाग  के  कर्मचारियों

 को  ऐसे  भत्ते  नहीं  दिये  जाते
 ३०१.  श्री  तक  ato  सोनिया

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 संचार  उपमंत्री  राज

 कि  हिमाचल  प्रदेश  की  सड़क  यातायात
 से  मांगी  गई  सूचना  दिखाने

 योजना  की  कुल  पूंजी  कितनी  है
 ?  वाला  एक  विवरण  में  सदन  पटल  पर  रखता

 इस  संस्था  के  अंशधारी  कौन  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या

 हैं  और  प्रत्येक  ने  कितनी  राशि  ्र  तक  पंजी  g4]

 के  रूप  में  लगाई  है
 ?

 कुम्भ  मेला
 तक  इस  संस्था  को  कुल

 हानि  या  लाभ  कितना  gar  है
 ?  [at  जी०  एल०  चौधरी  :

 ३०३.  श्री  सूर्य  प्रसाद  ४

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  श्री  लोटन राम  :

 क्या  मलबे  मंत्री  यह  बताने  कृपा सचिव  ;  शाहनवाज़  से

 आरम्भ  से  गत  वित्तीय  वर्ष  के  ara  करण

 तक  पूर्ण  रूपेण  सरकार  द्वारा  वित्त

 पोषित  हिमाचल  यातायात  कुम्भ  मेले  के  अवसर  पर  कितने

 क्रम  की  पंजी  प्रौढ़  उस  के  लाभ का  लेखा
 टिकट  टिकट  चेकर  कौर  गाड़ें

 ATA  रूप  से  भर्ती  किये  गयें  ;  श्र
 निम्न  लिखित  है

 वह  पंजी  कुल  लाभ  उनमें  कितने  कर्मचारी

 थ  ?
 रुपय  रुपय

 €,€  Yig  2,50,50 PE¥E-Yo  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के

 PEYO-Y 8  22,54,  २६४
 ०  Rae  सचिव  दाहनवाज्  ai)  तथा

 219, 28,245  2, UY, 9R¥ ४ PRY I-KR  aug  टिकट  कलेक्टर  अ्रस्थायी  रूप

 RXR  े  २२,०७५  १८६  BY, ESR
 से  काम  पर  लगायें  गये  थे  प्रौढ़  उनमें  से

 कुल  €  RR, €0%
 ४७  अनुसूचित  जातियों के  थे  ।  कोई  भी

 टिकट  चेकर  या  ्  भर्ती  नहों  किये  गये  थे  ।
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 बिहार  में  राष्ट्रीय राज  पथ
 ध्यान  रखते  हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  कौर

 स्थायी  श्रम  समिति  में  स्थान  निश्चित  किये
 ३०४.  श्री  अनिरुद्ध  fag:  क्या

 वहन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  गये  हैं  ।

 बिहार  में  कौन  कौन  सी  सड़कें  राष्ट्रीय  राज

 हवाई  जहाजों का  पेट्रोल

 पथ  हें
 और  उनकी  कुल  लम्बाई  कितने

 मील

 ?
 ३०६.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :

 ए
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के

 उपेक्षित सचिव  शाहनवाज़ खां  )  :
 (#)  (2)  १९५२  ae

 (2) 8 8

 जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सदन  जनवरी
 से  ३१  १९५३  तक  भारतीय

 भ्रनुसुचित  एयर  लाइन्ज़  दरा  कुल  कितना
 पटल  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट

 ६;  अनुबन्ध  संख्या  १६]  हवाई  जहाज़ों  का  पेट्रोल  खर्च  किया  गया

 है  ;
 केन्द्रीय कामिक  संघ  संगठन

 ३०५.  श्री  ato  बी०  विट्ठल  राव  :  इस  कारण  सीमा-शुल्क
 के  रूप

 कया  श्रम  मंत्री  १७  १९५४  को  युद्ध
 में  सरकार  को  कितनी  त्रय  हुई  है  ;

 गये  भ्र तारांकित  प्रइन  संख्या  २१४  के  उत्तर
 2ExR,  १९४५२  ौर  १९५३

 की  कौर  निर्देश  करके  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 में  १  अ्रगस्त
 तक

 सरकार  द्वारा  अ्रनुसुचित

 चालकों  को
 छटਂ

 के  रूप  में  कितनी

 रकम दी  गई  है  ;  तथा चारों  केन्द्रीय  कार्मिक  संघ  संघटनों

 के  सदस्यों  की  संख्या  ;
 १  अगस्त  geY3  से  २८

 (a)  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  कौर
 PEYv  तक  भारतीय  एयर  लाइन्ज़

 स्थायी  श्रम  समिति  के  लिये  उपरोक्त  संस्थानों
 पोरेशन  द्वारा  कितने  घंटे  की  उड़ान  की  गई

 को  दिये  गये  प्रतिनिधान  सम्बन्धी
 शर  इस  अवधि  में  हवाई  जहाजों  का

 श्रम  मंत्री  वी०  वी०  :  कितना  पेट्रोल  खर्च

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता
 संचार  उपमंत्री  राज  :

 है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  १७]  से  (7)  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 चारों  अखिल  भारतीय  मज़दूर  रही  है  कौर  यथा  शीघ्र  सदन  पटल  पर  रख

 संस्थानों  को  उनके  प्रतिनिधित्व  रूप  का  दी  जायेगी  ।

 आ



 Par.  5.0  18.  I  35.  54,

 श्व  285

 ten  1}

 अंक 3

 संख्या  ३५  ३१  Lae

 हैन्ड  ह

 |  0  wea

 ः  151  Lok  Sabha

 पदीय  वाद विष

 nn ग्न  जदाकनकानी

 संस्करण )

 ३  में  संख्या  22  से  संख्या  ४५
 a  धानक

 ~~ysalaqzt  के  अति  वाह at

 विषय-सुची

 उद्जन
 ब  परीक्षण  और  जम्मू  के  निकट  ४४  भारतीय

 के  डूबने
 की  घटना  [qs  २५१३-+२५१५]

 अनत  की

 मांग  संख्या  Cu—qaate  मंत्रालय  we}  भाग  २  २५२६]
 _  पीठ  भाग २ २ मॉंग  संख्या  Ct ——faemfta  व्यक्तियों  पर  व्यय  ie

 ट

 १५--२५२६]

 मांग  संख्या  ८७--पुनर्वास  मंत्रालय
 के

 अधीन विविध  [qs e  भाग
 २५१५--२५२६]

 मांग  संख्या  पुनर्वास  मंत्रालय  का  पूजी  व्यय  |  पृष्ठ  भाग  २५१५--  २५२६]

 मांग  संख्या  ६५--श्रम  मंत्रालय  [qs  भाग  V4  २६--२५९०]
 भाग भोम  संख्या  ६६--खानों  के  मुख्य  निरीक्षक  [Ts5 ce

 मांग  संख्या  ६७--श्रम  मंत्रालय के
 अधीन  विविध

 विभाग  तथा  व्यय  [aso  २५२६--२५९०]

 २५२६--२५९०) भींग  संख्या  ६८--नौकरी  दफ्तर  तथा  पुनर्स्थापन  [qs

 ह  मांग  संख्या  €Q—ara frm  रक्षा  [qe  भाग  x

 ः  सांग  संख्या  १३०--श्रम  मंत्रालय  का  Gt  व्यय  भाग  २५२६--२५९०]

 शर सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी

 a4  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  भाग  २५२६]

 संसद्‌
 सचिवालय

 ्
 ६

 आने
 )
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 २५१३  VALS

 सभा
 है  fe  २६/२७  की  रात  को  डिविज़नल

 व्यायाम करते  हुए  ४३  सेनिक  जिनमें  एक
 ३१  मार्चे  १९५४

 es  ne  es  oe
 जब  सी०  Mto भी  जम्म  के  निकट  aay

 नदी  में  इब  |  एक  व्यायाम  नदियों  को
 सभा  दो  बजे  समवेत  हई

 1
 पार  करने  का  है  |  यह  व्यायाम  जम्म  के

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन
 दक्षिण  पश्चिम  कोई  दो  मील  परे  एक  स्थान

 प्रश्नोत्तर
 पर  हो  रहा  था  जहां  इस  घटना  से  पहले  १२००

 भाग  १)
 से  Yoo  कर्मचारी  नदी  को  पार  कर  चके

 moe,  थे  ।  विभिन्न  fats  नदी  को  पार कर  रहे

 उद्जन बम  परीक्षण  और  जम्म  के  थे  तथा ये  व्यक्ति  एक  ब्रिगेड  के  अ्रन्तिम गट

 में  थे  ।  दुर्भाग्य  से  जब  ag  गट  नदी  को  पार निकट  ४४  भारतीय  सैनिको

 HC  रही  था  तो  यह  घटना  हुई  तथा  सब  के
 के  बने  की  घटना

 सब  व्यक्ति  नदी  में  डब  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  दो  पूर्व  सूचनायें

 प्राप्त  हुई  हैं  जिनमें  सरकार  का  ध्यान  महत्वपूर्ण  अब  पश्चिमी कमान  ने  दुर्घटना  की

 मामलों
 की

 ate  दिलाया  गया  हैं  ।  एक  तो  स्थिति  की  जांच  के  लिए  एक  जांच  न्यायालय

 प्रशान्त  महासागर  में  उद्जन  बम  के  परीक्षण  नियत  किया  हैं  ।  यह  न्यायालय इस  समय

 के  बुरे  परिणामों  के  सम्बन्ध  में  है
 तथा

 दूसरे
 मामले की  जांच  कर  रहा  मेरे

 जम्मू  के  निकट  ४४  सैनिक  कर्मचारियों के  लिए इस  समय  कारणों का  बतलाना  सम्भव

 डूबने की  दुखद  घटना
 के  सम्बन्ध में  है  ।  नहीं हे  ।  यह  श्राइचयें की  बात  है

 fe  पिछले भाग  में  art  वाले  कर्मचारी  ऐसे शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  dar

 निक  गवेषणा  मंत्री  :  डूब  विशेषतः  जब  दूसरे सब  सेनिक

 जहां  तक  पहले  मामले  का  ताल्लुक
 पार  उतर  चुके  हों  ऐसा  जान  पड़ता

 हें  कि  सम्भव हैं  कि  यह  पलटन  अथवा  कम्पनी
 इस

 बारे
 में  भ्र भी  दो

 तीन
 दिन  प्राइम

 मिनिस्टर  बहुत  तफसील  के  साथ  अपना
 का  यह  अन्तिम भाग  अपने  मार्ग  से  भटक  गया

 हो  waar  उसने  वही  मार्ग  न  झ्र पना या हो
 ख्याल  ज़ाहिर  कर  चुके  हें  ।  में  नहीं  समझता
 इस

 बारे  में  यहां  कौर  क्या  बहस  हो  सकती
 जिसे  दूसरों  द्वारा  अपनाया गया  था  ।  यह  भी

 a  |
 a

 सम्भव हूं  कि  सेना  द्वारा  रखे  गये  चिह्नों को

 पहचानने  में  ग़लती  हुई  हो  ।  में  कारणों
 रक्षा  संगठन  मंत्री  :  के  बारे  में  निश्चित नहीं  हूं  ।  परन्तु तथ्य  यही

 सदन  को
 यह  सूचना  देते  wt  age  सका  होता  ह  जिनका  मैंने  वर्णन  किया  है  |

 39  P.S.D
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 माननीय  सदस्य  श्री  वी०  पी०  नायर  ने
 की  जमीनों  ate  मकानों के  बारे  में  था

 डूबने  वाले  व्यक्तियों  के  नाम  पूछे  हैं  ।  ऐसे
 जो  कि  हिन्दुस्तान  में  लौटे  at  रहे  हें  ।  कुछ

 मामलों  में  सामान्यतया  एक  घंटे  के  अन्दर  अन्दर
 mal  पहले  में  खुद  नदिया  के  जिले  में

 गया
 था

 उत्तराधिकारियों  को  तार  से  सूचना  दे  दी
 मेंने  वहां के  हालात  को  देखा  था  वहां  पर

 जाती  हैं  ।  इस  प्रकार  से  इन  सैनिकों के  मुझे  यह  मालूम दुम
 ४४

 हजार  परिवार
 पिता  तथा  संरक्षकों  को  पहले  ही  सुचना  दी

 मुसलमानों  के  पाकिस्तान गये  थे  जिनमें
 से

 जा  चुकी है  ।  कारणों के  बारे  में  में  पहले ही  कि  २८०००  लौट  थ ् नाय ह  और  उनमें  से

 कह  चुका  हूं  कि  इस  क्रम  पर  दुर्घटना  के  सम्बन्ध  १३०००  परिवारों  को  उनके  मकान

 में  किसी  कारण  का  बतलाना  मेरे  लिए  जमीनें  शझ्रापसी  समझौते  दे  दीਂ  गयीं  ।

 समय से  बहुत  पहले  की  बात  है  |  कारण  की  बाकियों का  मामला  चला  जिनमें  से  ५०८१

 जांच  हो  रही  है  मुझे  यह  सुचना जांच  को  उनके  कुल  मकान  जमीनें  दे  दी  गयी
 न्यायालय  की  रिपोर्ट  के  मिलने  पर  ही  प्राप्त

 ह  ६१४२  जिनके  मामले  बाक़ी  थे  उनमें

 हो  सकेगी  |  से  २६३३  को  जुज़वी  उनके  मकान

 जमीनें  वापस  दे  दी  गयी  थेमोर  RYo  के

 मामले  बाकी  हैं  ।  इस  सिलसिले में  हमारी
 अनुदानों

 को
 मांगें  —arRy

 पालिसी  यह  हैं  कि  मुस्लिम  माइग्रेंट

 मांग  संख्या  ८५  पुनर्वास  मंत्रालय
 क़ायदे  के  मुताबिक़  कौर  मियाद  के  अन्दर

 मांग  संख्या  ८६--विस्थापित  व्यक्तियों  वापस  ara  हें  ज़मीनों पर  उनका

 पर  व्यय  |  कब्ज़ा  करा  दिया  जाय  शौर  बराबर  हमारी  यह

 कोशिश रही  है  ।  कुछ  जगह  हमने  यह  देखा
 मांग  संख्या  ८७--पुनर्वास  मंत्रालय  के

 अधीन  विधि  व्यय  ।
 कि  मुसलमानों  के  मकानों  के  अन्दर  शरणार्थी

 बैठे
 हुए  अब  हमारे  लिए  यह  मुश्किल

 था  उनको  बदले  में  मकान  दिये  air मांग  संख्या  १३३--पुनर्वास  मंत्रालय

 का  पूंजी  व्यय  ।  हटा  देते  ।  चुनांचे  हमने  बंगाल  गवर्नमेंट

 को  इन  लोगों के  लिए  रुपया  दे  दिया  है  कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदन  श्रबन  पुनर्वास  वह  उनको  ज़मीन  खरीदने  के  लिए  मकान

 मंत्रालय  की  अ्रनुदानों  की  मांगों  पर  विचार  बनाने के  लिए  पैसा दे  दे  ताकि  शरणार्थी

 करेगा  |  माननीय  मंत्री  ।
 अपन  मकानों  में  चले  जायं  मुसलमानों

 के  मकान  वापस  हो  जायें  ।  हम  यह  नहीं  चाहते
 पुनर्वास  मंत्री  अजित प्रसाद  :

 कि  किसी  मुसलमान  के  मकान  के  ऊपर  या
 श्रीमान  कल  मेने  कुछ  सवालों  का  जवाब

 दिया  शर  कुछ  सवाल  छोटे  छोटे  थे  कि  जिनका
 किसी  दूसरे  हिन्दुस्तान  के  बाशिंदे  के

 मकान के  ऊपर  किसी  दार णा र्थी का
 जवाब  देने  का  मेरा  कोई  इरादा  नहीं  है  ।

 कानूनी  क़ब्जा  रहे  ।  बराबर हम  इसकी
 कुछ  सवाल  ऐसे  हूं  जिनके  सिलसिले  में

 कोशिश करते  रहे  इसमें  हमको म  कुछ  बातें  कहना  चाहता  हूं
 ।

 कामयाबी हासिल  हुई  है  ।  जितनी

 रौबीले  मेम्बर  इला  चौधरी  ने  एक  यह  समस्या बाकी  उसको भी  हम
 सवाल  उठाया  था  ।  वह  उन  मुस्लिम  पुरा  हल  कर  देंगे  ।
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 किसी  के  इस्तेमाल  में  नहीं  रही  लेकिन श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  )

 क्या  हमें २४  परगना  के झांक ड़े  मिल  फिर भी  यह  छोटे  छोटे  आदमियों की  जमीन

 सकते  हैं  क्योंकि  यह  एक  बड़ा  क्षेत्र  हे  ?  का  मामला था  इसलिये  उनकी  ज़मीनों  को

 श्री  go  पी०  |: ह. |  मेरे  पास  इस
 नहीं  लिया  गया  i  हमारी  पालिसी  यह  हैं  कि

 फि  चाहे  हिन्दू  हो  या  मुसलमान  हो  उसकी
 २४  पगरना  के  फ़िगर  नहीं  हैं  ।  में  प्रानरेबिल

 उस  जमीन  को  लेकर  जिस  पर  कि  उसका
 मेम्बर  के  पास  वह  फ़िगर  भेज  दूंगा  ।

 निर्वाह  होता  हैं  किसी  शरणार्थी  को  नहीं

 बसाना  चाहते  |
 एक  सवाल  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती ने

 उठाया उसका  कहना  यह  था  कि
 मेवों  का  सवाल  भी  यहां  पर  उठाया  गया  ।

 Taal ar sare H fara को  बसाने  के  लिये  मुसलमानों  की  ज़मीनें

 सी  जा  रही  हैं  ।  उन्होंने  इसकी  एक  शिकायत  में  इतमिनान  से  इस  हाउस  के  यह  कह

 सकता  हूं  कि  हमने  मेवों  को  बसाने  में  कोई भेजी थी  ।  मेंने  उसमें  तहक़ीक़ात की

 कसर  नहीं  छोड़ी  ।  मेव  दो  इलाकों में उसमें  मुनासिब  कार्यवाही  की  गयी  ।  उसके

 बार ेमें  उनको भी  कुछ  शिकायत नहीं  ।
 मत्स्य  में  अलवर श्र  भरतपुर में

 श्र  दूसरे  गुड़गांव  में  ।  मत्स्य  यानी  अलवर

 एक  चर्चा  उन्होंने  बसीरहाट  के  बारे  में  श्र  भरतपुर  हमने  € 2,89  मेवों  को

 की  मेरे  इल्म  में  यही  दो  शिकायतें  परायी  हैं  ।  उनकी  जमीन  वापस  कर  दी  या  बराबर

 मालियत की  ज़मीन  उनको  देदी  ।  कुछ  थोड़े
 बहरहाल  जहां  तक  कि  हमारी  पालिसी

 से  परिवार  मुमकिन  है  कि  हजार  हों  या
 का  ताल्लुक  है  हम  किसी  आदमी  को  उखाड़

 इसके  लगभग  जिन्होंने बराबर  की  जमीन
 चाहे  हिन्दू  हो  या  मुसलमान

 जियों को  बसाना  नहीं  चाहते  ।  हम  यह  नहीं

 लेने से  इंकार  किया
 |

 में  खुद  वहां  पर  गया  |

 मेंने  उनको  समझाया  कि  जो पुरुषार्थी जमीनों
 चाहते  कि  जो  TAT  हुद  हें  वह  शरणार्थी

 पर  तीन  चार  वर्ष  से  बैठे  हुए  उनको  हटाना
 जाय  भर  शरणार्थी को  बसाया  जाय  ।

 तो  एक  कौर  मुसीबत  को  पैदा  करना
 इसलिये  जब  कभी  छोटे  छोटे  क्लीनिकों  का

 उनको  बड़ी  तकलीफ  इसलिये  वह

 सवाल  पैदा  हुआ  तो  हमने  कभी  क़ानून  के  बराबर  मालियत  की  जमीन  ले  लें  ।  कुछ  लोगों
 ज़रिये  या

 किसी  दूसरे  ज़रिये  से  शरणार्थी
 ने  उनको  कुछ  ने  इंकार

 को  बसाने  के  लिए  उनकी  ज़मीन  को  नहीं
 कुछ  ने  जमीन  को  ले  लिया  |  हम  उस  समस्या

 लिया  हां  जहां  बड़े  बड़े  ज़मींदारों  की

 जमीनों  का  सवाल  जिनके  पास  उनकी
 को  हल  कर  रहे  हे  जहां  तक  कि  मत्स्य

 के  मेवों  का  ताल्लुक  मेरा  अपना  अन्दाज़ा

 जरूरत  से  ज्यादा  जमीनें  हैं  खाली  पड़ी

 हुई  तो  हमने  उनको  हासिल  किया  ।
 यह  हैं  कि  ५  फ़ी  सदी  उनकी  समस्या  रह  गयी

 है  भ्र ौर वह  भी  हम  जल्दी  हल  कर  देंगे  ।
 चुनांचे  अभी  सुजानपुर स्कीम  नम्बर  १  में

 पहले हम  ७०००  एकड़  का  रक़बा  लेना  चाहते  गुड़गांव  में  ¥,e¥g  दरख्वास्तें  ज़मीनों

 मकानों  को  वापस  करने  की  मेवों  की थे
 लेकिन  जब  वहां  के  लोगों  शिकायत

 आयी तो  हमने  उसमें  से  ज्यादातर  रक़बा  तरफ़  से  की  we,  जिनमें से  W,ERR  मेवों

 छोड़  भर  कुल  १५००  एकड़  रक़बा  को  उनकी  ज़मीनें  कौर  मकान  वापस  कर

 हमने  लिया  ।  हालांकि  वाक्या  यह  है  कि  वह  दिये  ७४६  की  दरख्वास्तें  खारिज  हुई
 मीन  नमकीले  पानी  के  नीचे  थी  झर  वह  और  वह  माक़ूल  वजूहात  से  २०८
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 ख्वास्तें  वहां पर  बाक़ी हें  NOTE  चा भी  कानफरेंस  हुई  ।  उसमें  चल  सम्पत्ति के  बारे  में

 हमारे कुछ  फ़  सके  हुए  |  उसके  ऊपर
 प्रमल

 नहीं

 ।
 अगस्त  ५३  में  यहां  से  फिर  हमारे जो  wins  इस  हाउस  के  सामने

 में  ने  पेदा  किये  उन  से  यह  अन्दाज़ा  लगाया
 रिप्रजेंटेटिव  कराची  गये  ok  चल  सम्पत्ति

 के  बारे  में  वहां  उन्होंने कुछ  फ़ैसले  किये  |

 जा  सकता हैं  हमने  इसमें कोई  देरी  नहीं

 कोई  सुस्ती  नहीं  की  ate  एक  बड़ी  हद

 लेकिन  जो  चल  सम्पत्ति  के  बड़े  बड़े  सवाल

 उनका  वहां  पर  फ़ैसला  नहीं  लाकर्स
 तक  इस  मामले  को  हल  कर  दिया  है  |  पिछली

 बार  जिस  far  डिप्टी  मिनिस्टर  वहां  पर
 सेफ  कस्टडी  डिपाजिट्स  रजिस्टर

 कम्पनियों  की  जायदादें  वापस  करन  का  या

 गये  मेव  चाहते  थे  कि  कुछ  मामले  दोबारा

 खोले  जायं  ।  तौर  से  हमारी  यह  पालिसी
 उनको  मुआवजा  देने  fawkes

 शेयर  वगैरह  इनके  सिलसिले  में  कोई
 नहीं है  कि  जिस  मामले  का  फ़ैसला  हो

 उसको  बारा  खोला जाय  लेकिन
 फ़ैसला  नहीं  शुभ्रा  ६4  यही  बड़े  बड़े  सवाल

 थे  ।  फिर  भी  जो  कुछ  फैसले  हुए  उनके  ऊपर

 are  कोई  शहादत  उनके  इल्म

 में  आई  कि  जिससे  पहला  फ़ैसला रद्द
 हम  करने  की  कोशिश  घर  रहे  हैं  ।

 लेकिन  जो  असली  सवाल  यानी  जोतने
 किया जा  सकता  हम  उस  मामले

 को  खोलने के  लिये  तैयार  हें  ।  में  समझता
 वाली  जमीन  एग्रीकल्चर  लैंड  का  कौर

 शहरी  सम्पत्ति  उसके  बारे  में  राज

 हूं  कि  जो  हमने  मेवों  के  सिलसिले में  किया

 वह  एक  काफ़ी  हद  तक  काबिले  इतमिनान
 तक  कभी  पाकिस्तान  ने  कोई  माक़ूल  जवाब

 हम  को  नहीं  ।  हम  बराबर  उन
 से

 हूं  पौर उस  के  बारे  में  कोई  शिकायत

 नहीं  होनी  चाहिये  ।
 कहते  हैं  fe  इन  दोनों  जायदादों  को  जो  किं

 पाकिस्तान  में  ate  हिन्दुस्तान  में  उनको

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 गवर्नमेंट  लेवल  के  ऊपर  बदल  लिया

 आप  ने  जो  हुक्म  दिया  उसके  मुताबिक  यानी  वहू  तमाम  जमीनों  कौर  मकानों  की
 क्या  कोई  झ्राफ़िसर  मुक़र्रर  होगा  कि

 जिसको  वहां  दरख्वास्तें  दी  जायं  ?
 @  मिल्कियत  वहां  पर  ले  ले  श्र  हम  तमाम

 ज़मीन  ie  मकानों  at  मिल्कियत  यहां  पर

 मोट  तौर  से  दोनों  slag  का
 श्री  ए०  पी०

 जन
 :

 वहां  पर  ही  अफ़सर

 मुक़र्रर है है  एक  रेवेन्यू  काम  कर  अ्रन्दाज़ा  लगाया  जाय  और  जिस  को  रुपया

 रहा  हैं  में  ।  लेना  देना  वह  ले  दे  लिया  जाय  ।  हमनें

 ईस क्रेक भी  इसके  ऊपर  भी  इसरार  नहीं
 मसला  है  इवक्युई  प्रापर्टी

 का  |  इसके  बारे  में  कई  शभ्रानरेबिल  नम्बरों  ने
 ज़िद्द  नहीं  की  कि  दोनों  की  क़ीमतों  में  जो  फ़क़

 जिक्र  किया  कौर  राज  में  तकलीफ़  के  साथ
 हो  बह  झ्राखिरी  कौड़ी  तक  वसूल  किया  जायगा  ॥

 हमने  कहा  कि  एक  रक़म  तय  कर  ली  जाय

 यह  कहता  हूं  कि  बावजूद  हमारी  ७  ay  की
 शौर  उसे  एक  मुल्क  दूसरे  मुल्क  को

 कोशिश  के  हम  इवक्युई  प्रापर्टी  के  मसले  को
 यानी  मक़रूज़  मुल्क  दूसरे  मुल्क

 को
 दे  दे

 ।

 हल  नहीं कर  पाये  ।  हम  ने  हर  मुमकिन  तरीक़े  उन्होंने  इस  बात  का  कोई  जवाब  नहीं  दिया  ।

 से  पाकिस्तान  से  फैसला  करने  की  कोशिश
 उनका  बराबर  कहना  यह  है  कि  इन  जायदादों

 की  ।  लेकिन  पाकिस्तान  ने  कभी  कोई  माक़ूल  के  मालिक  अलहदा  अ्रलहदा  तबदील  कर  लें
 ।

 रवाना  अख्तियार  नहीं  किया
 ।  सन्‌  ReXo  में  यह  बिल्कुल  नामुमकिन  चीज़  है  |  तमाम
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 ज़मीनों  पर  क़ब्ज़ा  हो  चार  पांच  उनको  बेचने  का  सिलसिला  जारी  किया  |

 पाकिस्तान ने  उस  पर  प्रोटेस्ट किया  कि  हम पांच
 ag

 से  इधर  भी  लोग  उन  पर  बैठे  हुए

 उधर
 भी  बैठे  हुए  हैं  ।  यह  किस  तरह  से  सन्‌  १९४९  के  वादे  के  खिलाफ़  काम  कर

 मुमकिन  हो  सकता  है  कि  जमीनें  तबदील  हो  रह ेहें  ।  हमने  उनको  रोक  दिया  ।  लेकिन  अब

 मकानों  में  भी  लोग  किस  तरह  हम  यह  समझते  हें  कि  जायदाद  को  बरबाद

 से  उन  मकानों  की  तबदीलो  हो  सकती  है  ।  होने  देना  नामुनासिब  होगा  |  हमारे  सत्र  का

 इसके  अलावा  तीन  लाख  मकान  इधर  हैं  प्याला भर  गया  है  ।  कोई  कौर  रास्ता हमको

 और
 पांच  लाख  के  क़रीब  मकान  उधर  हैं  ।  नज़र  नहीं  भ्राता  कि  जिससे  हमारा  काम  बने

 इतनी  बड़ी  तादाद  में  कैसे  मालिक  एक  जगह  और  पाकिस्तान  में  और  हमारे  यहां  जो

 से  जाकर  दूसरी  जगह  बेच  सकते  हैं  ।  कौर  दादें  हें  उनका  मामला  फ़ैसल  हो  जाय  ।

 मान  लीजिये  कि  यह  मुमकिन  भी  हो  जाय  कि

 इधर  दारणाधियों से  हमने  इस  बात का Bt  एक  अ्रादमी  यहां  से  जाकर  अपनी  ज़मीन

 और  मकान  को  बेच  ले  भर  वहां  से  जाकर
 वायदा  किया  कि  हम  उनको  मुआवीया  देंगे

 कोई  मुग्राथिज़  की  स्कीम  कामयाब  नहीं  हो अपनी  जमीन  कौर  म+.न  को  यहां  बेच

 सकती  जिस  तक  कि  जायदादों  के तो  सवाल  यह  पैदा  होता  हू  कि  जिस  मुल्क  में

 ज्यादा  वहां  पर  कुछ  जायदाद
 ऊपर  जो  लोग  चले  गये  उनकी  मिल्कियत

 के  हक़  को  खत्म  न  किया  तो  तमाम बाक़ी  उसका  क्या  फ़ैसला  होगा  ।

 चुनांचे  हमने  पाकिस्तान  से  कहा  कि
 चीज़ों  को  सामने  रखते  हुए  में  समझता  हूं  कि

 wa  गया  ह  कि  जब  हमको थोड़ी सी  देर  के  लिये  इस  को  मान  भी
 जहां  तक  मुमकिन  हो  सके  एक  फ़ैसले  के  साथ

 हालांकि  हम  इस  को  मुमकिन  नहों  समझते

 कि  तमाम  जमीनों  ak  तमाम  मकानात
 ग्रोवर  अगर  वह  मुमकिन  न  हो  तो  एक  तरफ़ा

 भी  उसका  फ़ैसला  हमें  करना  कब  तक
 की  जो  हिन्दुस्तान  के  भ्रन्दर  हें  उनकी  तबदीली

 कर  ली  जाय  ।  उन  मकानों  wie  जमीनों  से
 ये  जायदादें  पड़ी  रहेंगी  |  कब  तक  WE  मामला

 खटाई  में  पड़ा  इस  चीज़  पर  गवर्नमेंट कि  जो  पाकिस्तान  में  लेकिन  फिर  भी
 ग़ौर  कर  रही है  ।  इंसी  के  साथ  में  एक  सवाल

 जो  वहां  ज़मीन  कौर  मकान  बाक़ी  रहेंगे  उनके

 बारे में  प्राय  क्या  कहते  हें  |  बात  यह
 alc  पैदा  हो  जाता  है  ।  कल  पाकिस्तान के

 रिहेबिलिटेशन  मिनिस्टर  ने  इवैकुयी  प्रापर्टी
 हूँ  कि  हमारे  यहां  एक  गंवा रु  कहावत  है

 ला  को  ख़त्म  करने  के  लिये  कहा  हमने  तो
 आई  घटा  बतावे  बुनाई  का

 अपनी  राय  बहुत  पहले  इस  बारे  में  जाहिर
 वक्‍त  देने  का  पाया  तो  सूत  ही  कम  बताते

 कर  दी  थी  कि  इव कु यी  प्रापर्टी  का  सारो

 यही  सवाल  यहां  पर  है  चूंकि  वह  जानते

 हैं  कि  हमारी  बहुत  ज्यादा  जायदाद  वहां  पर
 मामला  ख़त्म  कर  दिया  यह  जो  शइवेकुयी

 प्रापर्टी  है  इसका  मामला  तय  किया
 बहुत  ज्यादा  ज़मीन  उनको  रुपया  देना

 तो  वह  फ़ैसला  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  इवैकुयी  प्रापर्टी  के  क़ानून  को  ख़त्म  करना

 क चाड़ेये  ।  जाहिर  ह  कि  इवेकुयी  प्रापर्टी  ला
 बिल्कुल  साफ़  बात  है  ।

 एक  गैर  मामूली  क़ानून  हूं  ।  मामूली  तौर  से

 हमारे  मुल्क  के  भ्रन्दर  मकानात  गिर  रहे  किसी  मुल्क  के  wae  में  इस  तरह  का

 हर  बरसात  में  बड़ी  तादाद में  मकान  era  नहीं  होता  ।  बटवारा हुए
 भी  सात  वर्ष

 गिर  जाते  हैं
 ।

 हमने  पिछले  दिनों  कुछ  मकान  हो  कब  तक  यह  कामना  चलेगा ?

 जो  गिरने  वाले  बहुत  खराब  हालत  में  थे  आज  यह  कानून  किस  के
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 श्री  ए०  पी०

 इस्तैमाल  हो  रहा  जितने  जाने  वाले  थे  उसी  क़ीमत  पर  मकान  बेचे  जावें  कि  जिस

 क़ीमत  पर  मालवीय  नगर  या  कालका  जी  मैं वहू  क़रीब  क़रीब  जा  कुछ  थोड़े  बहुत

 जाते  भी  हैं  तो  कोई  जायदाद  वाले  ज्यादा  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  क्योंकि  दोनों  जगहों  की  बाज़ारी

 जा  रहे हूं  ।
 प्रभ

 इस  क़ानून
 का  जो

 कुछ  भी
 क़ीमत में  बहुत  we  है

 ।
 जो  बाज़ारी

 प्रसर हे  वह  उन  लोगों पर  है  जो  यहां पर  क़ीमतें  हैं  उन  पर  इन  जायदादों  को

 देंगे  कौर  में  इस  बात  इसलिये हूं  और
 में  समझता  हं  कि  अब  वक्‍त  झरा  गया  हूँ

 जो  aga  प्रापर्टी  हैं  पौर  जो  इसके  क़ानून  साफ  करना  चाहता  था  कि  लोग  जान  जायें

 उन  सबका  ही  हम  को  फ़ैसला  करना  चाहिये  ।  कि  हम  क्या  करने  वाले
 नब  तक  जो

 हमने

 यह  चीज़  इस  गवर्नमेंट  के  सामने  किया  वह  बतला  दिया  att
 श्रायन्दा

 जो  हम

 करने  वाले  हैं  वह  भी  मेंने  बतला  दिया  हूँ इसके  ऊपर  गौर  हो  रहा  है  और  इसका  फ़ैसला

 होगा  पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  मड  हट्स के

 एक  छोटी  सी  बात  उसके  बारे  में
 गरीब  रहने  वालों  के  बारे  में  मेंने  आपको

 ख़िदमत  में  श्री  किया  उनके  बारे  में  तो
 एक  at  शब्द  कह  कर  ख़त्म  करूंगा  |  श्री

 area  इस  पार्लियामेंट  में  मौजूद  नहीं  कुछ  कह  दीजिये  |

 उन्होंने  कहा  था  कि  जो  जायदादें  हमारी  श्री  go  पी०  ज्ञान
 मेंने  पंडित  जी  को

 बनाई  हुई  हें  शौर  जो  हम  शरणार्थियों  को
 खुद  बतला  दिया  था  क्रि  बाक़ी  जो  रह

 बेच  रहे  उनको  नफ़ा  लेकर  हम  बेच  रहे  गया  है  उसके  वास्ते  हमने  पंजाब६गव्नेमट
 फ्र

 हैं  ।  मुझे  अफसोस  हैं  कि  उन्होंने  ऐसी  बात  मिनिस्टर  साहब  को  श्रख़ित्य/र  दे  दिया  हू  कि

 क्योंकि  वह  west  तरह  से  जानते  हें  कि  हम  वह  जहां  मुनासिब  समझें  frat  दे

 इसके  ऊपर  कोई  नफ़ा  नहीं  ले  रहे  हैं  ।  जितने  जिस  तरह  से  चाहे दे  दें  र  पंडित जी
 से

 की  जायदाद  हुई  उतने  के  ऊपर  हमने  उनको
 कहूंगा  कि  बजाय  यह  संवाल  उठानें  के  मुनासिब

 बेचा
 ।

 सरदार  हुकमसिंह  ने  इसी  बात  की
 यह  कि  वह  पंजाब  के  मिनिस्टर  से

 शिकायत  की  कि  पटेल  नगर  में  कुछ  AIK
 बातचीत  कर  लें  मुझे  उम्मीद  है  कि  वह  उनको

 जगह  जायदादों  की  क़ीमत  क़ायम  करने  में
 पूरी  तसल्ली  दे  सकेंगे  |

 देरी  हो  रही  यह  चीज़  खुद  इस  बात  की
 श्री  नवल  प्रभाकर

 शहादत  कि  हम  ठीक  हिसाब  लगा  कर

 रक्षित--भ्रनुसुचित
 :  मैं  माननीय

 इन  जायदादों  को  देते  रहे  लेकिन  इस  मौक़े
 मंत्री  से  यह  पसीना  चाहता हूं  कि  हरिजनों

 पर  में एक  बात  कहू  देना  चाहता  हूं  कि

 दादों  की  तब  हालत  पलट  गयी  के  बारे में  यह  सवाल  उठाया
 गया  था

 कि  हरिजन  लोग  बहुत  अवनत  दशा  में  पड़े
 ये  जायदादें

 उस  पुल  में  चली
 गयी  ह  कि  जो

 उन  परीक्षार्थियों  के  दरमियान  में  बटनी  हैं
 हुए  उनको  मकान  नहीं  मिले  उनके  बारे

 में झ्ापक  कया  है  ? जिनके  कि  sora  हैँ  ।  जायदादें  जो  बनी  हैं

 उनमें  से  कुछ  की  तो  क़ीमतें  बढ़  गयी  श्री  ए०  पी०  जैन  :  मुझे  तो  इसके  बारे  में

 कुछ की  जिनकी  @  क़ीमतें  नहीं  बढ़ी  कोई  पता  नहीं  क्योंकि  हम  दिल्ली  में

 हैं  घौर  कुछ  जायदादें  ऐसी  बनी  हें  जिनकी  कि  जिस  मकान  देंते  हैं  तो  उसमें  हरिजन  कौर

 क़ीमतें  घटी  हें  ।  मेरे  वास्ते  यह  गैर  मुनासिब  दसरे  लोगों  में  काई  we  नहीं  एक

 होगा  कि  नगर  पटेल  नगर  सें  हिसाब  से  सबके  दिये  जा  रहे  हैं  ।  मगर  कोई
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 ऐसे  हरिजन  हों  तो  मुझे  बतलाया में  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 में  इस  चर्चा  को

 उनके  वास्ते  जरूर  इन्तज़ाम  करूंगा |  अ्रनिष्चित समय  तक  चलते  रहने  देने  के  पक्ष

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  यह  वाक़या
 में  नहीं  हूं  ।  ड्राप  किसी  शौर  का  लाभ

 पं
 ।

 नहीं हे  कि  हरिजनों  को  केवल एक  कमरे

 वाले  मकान  दिये  जाते  हैं  श्र  दूसरे  लोगों  को
 अब  में  पुनर्वास  मंत्रालय  के  सम्बन्ध

 में  कटौती  प्रस्तावों  पर  सदन  का  मत  लूंगा  |
 बहुत  बड़े  तड़  मकान  दिये  जाते  हे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव
 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  परिश्रमी

 स्तान के
 शरणार्थियों  को  काफ़ी  रियायत  दी  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  किये  गये  तथा  प्रस्वीकृत

 हुए  |
 wee  जबकि  oo...

 इसके  बाद  उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  मांग
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दो  माननीय  सदस्य

 संख्या  ८५,  ८६,  ८७  तथा  १३३  मतदान  के

 एक  साथ  कैसे  बोल  संकते  हैं  ।

 के  लिए  प्रस्तुत  की  गई  तथा  स्वीकृत  हुई  ।

 श्री पु
 पी०

 ज़ेन
 :

 में  प्रानरेबल मेम्बर

 का  बहुत  मशीन  हूं  कि  उन्होंने  बहुत  सारी
 गेर  सरकारी  सदस्यो  के  विधेयकों

 बातें  सुझाई  कुछ  के  मेंने  जवाब  दे  दिये  हैं  श्र
 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 कुछ  बाक़ी  रह  गये  हूं
 तो

 में  उनके  बारे

 में  सोचूंगा wk  उसमें  जो  कुछ  हो  सकेगा  पांचवें  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन

 करूंगा  !
 श्री  अल्तेकर  :  में  गैर

 सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों
 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  कई  लाख

 डार्थी  इस  समय  कई  बस्तियों  में  बसे  हुए  हैं
 सम्बन्धी  समिति  के  पांचवें  प्रतिवेदन  को

 उपस्थित  करता  हुं  ।
 तथा  मेरा  विचार  था  कि  वह  इन  बस्तियों  के

 नियमित  बनाये  जाने  के  लिये  अपेक्षित  समयਂ

 अनुदानों  की
 मां

 गें--जारी के  बारे  में  कुछ  कहेंगे  ।  मुझे  उनसे  पूर्वी

 बंगाल  से  आये  शरणार्थियों  के  लिए  ऋण  की  उपाध्यक्ष  महोदय  सदन  श्रम

 व्यवस्था  किये  जान  के  बारे  में  भी  कुछ  सुनने  मंत्रालय  के  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा

 की  rar  थी  ।  करेगा  |

 १९५३-५४  के  लिए  अनुदानों  की  ये  मांगें  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  प्रस्तुत  की  :

 SS  समणनानााााााानवाननानाना SS  CE  SE

 are  राशि

 ह EE ES TS SS PSS ES  SS  PS

 मांग  संख्या
 ि  क

 ५
 रुपय

 ्  श्रम  मंत्रालय  Qs, 8  ६,०००

 द्  खानों  के  मुख्य  निरीक्षक  G,\93,000

 rAC)  8,0,  519,000 श्रम  मंत्रालय  के  अधीन
 विविध

 विभाग  तथा  व्यय

 8,25,  85,000 दर्द  नौकरी  दफ्तर  तथा  पुन संस्थापन

 GE  असैनिक  रक्षा  2,20,000

 श३०  श्रम  मंत्रालय का  पंजी  व्यय  १,घ ३,०००
 ee  eS  एएए

 एए  एएए
 a बाना  काल  नमन लवा

 सदस्य  तथा  गुट  नेता  अपने  कठौती प्रस्ताव  सचिव को  भेज  दें
 ।
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 निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गए  :

 कटौती  प्रस्ताव  कटौती  कटौती  राशि

 ी  नला

 श्री  तुषार  चटर्जी  १००

 200 श्री  तुषार  चटर्जी  न्यूनतम  मजूरी  विधान  को  लागू  करने  में
 विलम्ब

 द्  श्री  तुषार  चटर्जी  श्रमिकों  को  न्यूनतम  तथा  निर्वाह  योग्य  १००

 द्  geal  200 श्री  तुषार  चटर्जी

 द  श्री  तुषार  चटर्जी  UT  200

 अधिकार fs

 द्  श्री  तुषार  चटर्जी  श्रमिकों का  नियोजकों से  बोनस  लेने  १००

 का  अधिकार

 ह
 श्री  नम्बियार

 औद्योगिक  विवादों के  निर्णय  के  लिये  200

 व्यापक

 ्  श्री  तुषार  चटर्जी  १००
 नियोजकों  के  लिये

 पंजीबद्ध  म्

 संघों  मान्यता देना  श्रनिवायं

 होना ।

 ah  श्री  cto  ato  विट्टलरावਂ  अन्तर्राष्ट्रीय श्रम  संघ  की  प्रोमो  १००

 तथा  सिफारिशों  का  अनुसमर्थन
 तथा  उसका  जाना  |

 ह
 श्री  टी०  बी०  विट्रलराव  व्यावसायिक  रोग  200,

 श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण  १०० ध  श्री  cto  बी०  विद्ठुलराव

 पद्  श्री  टी०  बी०
 कार्य  करने  की  अवस्था  में  सुधार  किये  १००

 को  आरम्भ किया जाना किया  जाना

 श्री  नम्बियार  बीमा  कर्मचारियों  की  शभ्रसन्तोषजनक  १००

 सेवा की  भ्र वस् था

 छप
 श्रीमती  रेणू  पुरुष  तथा  स्त्री  श्रमिकों  को  समान  goc

 न्यूनतम  मजा  रो
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 ों

 २५३०

 मांग  संख्या  कठौती  प्रस्तावक  कटौती  आधार  कठौती

 a TS  ~
 रुपय

 द्  बड़ी  संख्या  में  मजदूरनियों की  छटनी  १००

 १०० ध्  प्रसव  सम्बन्धी  सुविधायें

 १००
 श्री  बी०

 एस०  मुती  प्रत्येक  मंत्रालय  के  अधीन  श्रम  कल्याण

 योजनाओं की  कमी  ।

 ्
 श्री

 बी०  एस०  मुती  औद्योगिक  विवादों  का  शीघ्र  तथा  १००

 सन्तोषजनक  निबटारा

 ्  कृषि  श्रमिकों की  उपेक्षा  १०० श्री  बी०  एस०  मूर्ति

 द्  श्री  बी०  एस०  कृषि  श्रमिकों  की  कार्य  करने
 की  १००

 ठद्  श्री  एन०  श्रीकान्तन  चावड़ा  के  खनिज  समवायों  की  PEAR  १००

 नायर
 की  समझौते की  कयंवाही  को
 क्रियान्वित  करना  ।

 ~
 द्  श्री  एन०  श्रीकान्तन  प्रौद्योगिक विवादों  को  सुलझाने  में  १००

 नायर  अ्रकायेकुशलता

 द्  श्री  एन०  श्रीकान्तन
 मूल  न्यूनतम  मजूरी  का  विधि  द्वारा

 १००

 नायर  भवन

 द्  श्री  एन०  श्रीकान्तन  पश्चिमी  बंगाल  के  द्वार  क्षेत्र के  चाय  १००

 नायर  उद्योग  में  न्यूनतम  मजूरी
 अ्रधघिनियम का  प्रवत्तेन

 SY  श्री  एन०  श्रीकान्तन  धनबाद के  कोयला  खान  मजदूरों  के  १००

 नायर  साथ  सन्तोषजनक  व्यवहार

 &%  श्री  टी०  बी०  विट्रुलराव  १०० कोयला  खानों  में  घातक  दुर्घटना  यें

 भ  श्री  टी०  बी०  विट्रुलराव  कोयला खानों  तथा  सोने  की  खानों  के  १००

 कर्मचारियों  के  लिये  श्रीवास

 व्यवस्था

 ७  श्री  टी०  बी०  विद्रुलराव  धनबाद  के  चिकित्सालय में  रोगियों  १००

 की  उपेक्षापूर्ण  चिकित्सा

 द्  श्रम  कल्याण  निधि  को  जमा  करवाना  १०० श्री  रामचन्द्र  रेडी

 द  श्री  रामचन्द्र रेड्डी  कृषि  योग्य  किन्तु  भ्रनधिकृत  सरकारी  १००

 भूमि  का  भूमि  विहीनों  को  वितरण

 श्री  टी०वी०  विट्ठल  व  शिवराज  समिति  के  प्रतिवेदन  में  विलम्ब  १००
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 सरकार  की  इस  नवीकरण  की  नीति  से उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  तुषार  चटर्जी  ।

 कपड़ा  मिलों  में  तकुओं  पर  काम  करने  वाले
 श्री  तुषार  चटर्जी  :  सरकार  की  श्रम

 लगभग  रस्सी  प्रतिशत  मज़दूर  फ़ालतू  हो
 नीति  की  सभी  निन्दा  करते  हें  यहां  तक  fr

 भारतीय  राष्ट्रीय  मजदूर  कांग्रेस  केਂ  नेता  जायेंगे  ।  पटसन  मिलों  की  स्थिति  तो  इससे  भी

 भरी हे  ।  भारतीय  पटसन  मिल  संघ  के  प्रधान
 तथा  सिद्ध  के  कांग्रेसी  सदस्य  भी  इसकी

 आलोचना करते  हैं  इस  से  सरकार  की श्रम  ने  अपने  भाषण  में  स्पष्ट  कहा  था  कि  वह

 कार्यकुशलता के  लिये  नवीकरण नहीं  कर  रहे नीति  की  सफलता  का  स्पष्ट  पता  लगता है  ।

 बल्कि  श्रम  को  बचाने  के  लिये  ऐसा  कर

 परन्तु  म॑  यह  कहूंगा  कि
 न

 केवल  सरकार  रहे  इसके  फलस्वरूप  कपड़ा पटसन

 की  श्रम  नीति  ही  रही  हे  अपितु  सरकार  मिलों में  भारी  छंटनी  की  जा  रही  हैं  ।  इस

 उन  मजदूरों  को  जो  अरपन  शभ्रधिकार  प्राप्त  छटनी से  न  केवल  बहुत  से  श्रमिक  बेकार  हो

 करना  चाहते  हे  उसके  लिय आन्दोलन
 जाते  बल्कि  काम  करने  वालों  पर  थी  काम

 करते  कुचलने  का  भी  प्रयत्न  करती  हैं  ।
 का  बोझ  अधिक  बढ़  जाता  है  ।

 सब  जानते  हें  कि  चारों  कौर  श्रमिकों  में
 सरकार

 rt  कार्यालयों
 में  भी

 फल  रहा  हैं  ।  श्रमिक  वर्ग  अरपना  आन्दोलन

 आरम्भ कर  रहा  है  कौर  वे  जीवन की  छोटी
 करण की  नीति  अपना रही  हू  शर  इस  कारण

 सरकारी  कार्यालयों  में  भी  छंटनी  की  जा  रही
 छोटी  चीज  के  लिये  जैसे  मजूरी  में  व

 बोनस  दिया  जाना  ग्रोवर  छटनी  बन्द  करना
 है  श्र  लोगों  पर  काम  बढ़  रहा  है  ।

 इत्यादि के  लिये  संघ  कर  रहे  gi  इन  विवाद  शभ्रधिनियम  केਂ

 चीज़ों  at  मजदूरों  के  लिये  व्यवस्था  करना  धन  से  बेकारी  के  दिनों  के  लिये  कौर  छटनी

 सरकार  की उत्तरदायित्व हें  ।  किन्तु  सरकार  के  लिये  जो  थोड़ी  सी  सुविधा  मिली है

 उन्हें  य  सुविधायें  देने  की  अपेक्षा उनका  fan  श्रमिक  उससे  वंचित  हें  और  वे  भी

 दत्त कर  रही  हू  |  की  बम्बई  वंचित  हें जिन्हें  दण्ड  दिया  गया हो
 |  मुझे  मालूम

 में  पुलिस  का  कानपुर  में  कपड़ा  हैं कि  इस  से  कम  से  कम  पटसन  मिलों  के

 मिल  मजदूरों  की  गिरफ्तारी  ate  कोयला  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  तो  बहुत  कष्ट  हो
 तथा  अभ्रक  की  खानों  के  मजदूरों  का  दमन

 रहा है  ।  पटसन  झर  कपड़ा  मिलों  में  नियोजक

 इसके  सजीव  उदाहरण  हैं  ।  हमें  सभी  जगह  इस  खण्ड  आश्रय  लेकर  सामूहिक  रूप

 अ्रसन्तोष  सरकार  का  दमन-चक्र  ही  से  आरोप पत्र  दे  रहे  हे  ।
 दिखाई  देता  है  ।

 में  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  दो  या  तीन
 भीषण  बेकारी  छंटनी  को  रोकने

 के  लिये  सरकार कुछ  नहीं  कर  रहीਂ
 महत्वपूर्ण  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  एक  तो

 सरकार  कोई  न्यूनतम  राष्ट्रीय  मजूरी
 वित्त  मंत्री  जी  ने  कहा  था  किਂ  नवीकरण  निश्चित  करने  के  प्रश्न  की  कौर  बिल्कुल

 बहुत  बरच्छा  कौर  प्रावश्यक  किन्तु  इसके  ध्यान  नहीं  दिया है  |  न्यूनतम  मजूरी
 कारण  बेकार  होने  वाले  फ़ालतू  श्रमिकों  के  नियम  बहुत  सीमित  रूप  से  लागू  होता  है  ।

 कष्टों को  दुर  करने  के  लिये  सरकार ने  कोई  उचित  मजूरी  समिति  के  प्रतिवेदन  में

 उपाय  नहीं  निकाला  हैं  ।  इसका  कांग्रेसी
 न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  करने  के  सम्बन्ध

 सदस्यों  ने  भी  विरोध  किया  किन्तु  सरकार  कुछ  करने  का  सुझाव  दिया  गया  उसका

 ने  फिर  भी  झ्र पनी  नीति  नहीं  बदली  है  झा दर  नहीं  किया  गया  है  ।  राज्य  बीमा
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 अनुदानों की

 मांगें

 श्रमिक at  को  अपने  जीवन धारण के  लिये नियम  का  लाभ  श्र ब  तक  बीमा  किये  जाने

 योग्य  कुल  श्रमिकों  के  केवल  ats
 प्रतिशत  भी  संघर्ष  करने  देना  नहीं  चाहती  हैं  ।  जब  तक

 मजदूर  संघ  कुछ  पुरी  न  करें
 र

 मिल को  प्राप्त  gard  ।  औद्योगिक  श्रावास-व्यवस्था

 के  सम्बन्ध में  सरकार ने  जो  उपबन्ध  किया है  मालिकों के  कहन  पर  न  चलें  तब  तक  उन्हें

 मान्यता  नहीं  दी  जाती  हैं  ।  सरकार  ने  कम उसके  अनुसार  श्रमिकों  के  लिये  घर  बनाना

 मिल  मालिक  की  इच्छा  पर  निर्भर  करता  हैं  से  कम  २०  लाख  नौकर  रखे  हुए हें किन्तु किन्तु

 सरकार  उसे  बाध्य  नहीं  कर  सकती  है
 ।

 इस
 सरकारी  कर्मचारियों  और  अधिकारियों के

 विवादों को  निबटान  के  लिये  कोई  व्यवस्था प्रकार  श्रमिकों की  तीनों  महत्वपूर्ण  चीजों

 काम  मजूरी  श्रावास-व्यवस्था  नहीं  सरकार  उन्हें  मजदूर संघ  बनाने  का

 के  लिये  सरकार  कुछ  नहीं  कर  रही है  ।  सरकार  मूल  अधिकार
 भी

 नहीं  देना  चाहती  हैं
 |  सरकार

 विवादों  में  भी  बड़ी  प्रनिच्छा  से  झर  बहुत  मजदू  रों  की  सहायता  करने  की  war

 बार  कहने  पर  हस्तक्षेप करती  हूँ  ।  बीमा  उन्हें हर  प्रकार से  कुचलने  का  प्रयत्न कर

 कर्मचारियों  के  लिये  भी  तो  निरन्तर  मांग  रही
 है  ।

 करने पर  भी  अरब  तक  न्यायाधिकरण नहीं

 बनाया  गया है  ।  इसके  विपरीत  सरकार जब
 श्री  के०  पी०  त्रिपाठी

 बोलपुर  में  मजदूरों  मालिकों कभी  हस्तक्षेप  करती  भी  हू  तो  कर्मचारियों
 बल्कि

 के  पक्ष  में  अपितु  उनके  विरुद्ध  ही  करती
 का  झगड़ा  नहीं  दो

 बेक  न्यायाधिकरण  इसका  ज्वलन्त  मजदूर  संघों  में  नेतृत्व  के  लिये  परस्पर  झगड़ा
 है

 |
 था

 ।
 इसलिये  मजदूरों  को  संगठित  रहना उदाहरण है  ।

 चाहिये  |  उनके  झगड़ने  से  मालिकों  श्र

 में  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  सरकार  सरकार  को  बहुत  लाभ  होता हे
 ।  में  मजदूरों

 मजदूर  संघ  भ्र।न्दोलन  को  कुचलने  का  प्रयत्न
 से  adit  करता  हुं  कि  वें  राजनैतिक  ara

 कर  रही  है  ।  हाल  ही  में  यद्यपि  टीकमगढ़
 पर  मतभेद  करने  की  नीति  को  छोड़  दें  ।

 कागज़  मिल्स  ate  दुर्गापुर  घाटी
 मुझे  पता  चला है

 कि  age  की
 स्थिति  बिगड़

 की  हड़ताल  वैध  किन्तु  वहां  भी  रही
 है

 वहां  मजदूरों को  पीटा  जा  रहा
 न  जाने  क्यों

 '
 दमन-चक्र चलाया  WaT  है  ।  मामले  को  समाप्त  होने  देना  चाहिए

 लाठी  वर्षा  की  गई  तथा  धारा  १४४  लगा  दी  थेमोर  उसके  बाद  मजदूरों  का  कोई  उचित

 गई  |  संघ  बनाया  जा  सकता  था  ।

 में  तरन्त  में  एक  बात  कौर  कहना  चाहता  की  नीति  प्रगतिशील  प्रतीत

 हूं  ।  हमने  २०,०००  मजदूरों  के  हस्ताक्षर  होती  क्योंकि  हड़तालें  कम  हो  गई  हे

 से  पटसन  मिल  के  मजदूरों  के  लिये
 बोनस  के  झर  पहले  की  अपेक्षा  समय  भी  कम  नष्ट

 सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  अभ्यावेदन  किया  होता  हैं  ।  इससे  सरकार  की  नीति  की  सफलता

 था  पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  भी  हमारी  Mil जा  सकती  है  ।  सरकार  की  न्याय  निर्णयन

 मांग  को  उचित  ठहराया था  किन्तु  जब  इसके  सम्बन्धी  नीति  को  मजदूरों  ने  स्वीकार  कर

 लिये  शान्तिपूर्वक  आन्दोलन  किया  गया  तो  लिया है  और  शरापना  लिया हैं  ।  इसके  द्वारा

 केन्द्रीय  सरकार  के  इशारे से  राज्य  सरकार  ने  मजदूर  संघ  क्षेत्र  में  प्रगति  हुई  है  किन्तु  सरकार

 सामूहिक  गिरफ्तारियां  कीं  ।  इ  सका  we  ने  इसका  उचित  रूप  में  पालन  नहीं  किया है  |

 यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारें  सरकार  ने  सब  मामलों  को  न्याय  निर्णय  के
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 लिये  प्रस्तुत  नहीं  किया  जिसके  कारण  लियें  इस  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  हम  ने  यह

 मजदूरों को  दुख  उठाना  पड़ता हूँ  |  पहले  AT
 नहीं  सोचा  था  कि  इस  के  आधार  पर  नवीकरण

 कार ने  मजदूरों  से  हड़ताल छोड़  कर  इस

 नीति को  अपनाने  को  कहा  था  झर  कर्ब  जब

 श्रौचित्यता  सिद्ध  की
 जायेगी

 |  सम!चार

 पत्रों  में  इस  की  बड़ी  आलोचना  की  गई  है

 उन्होंने इसे  अरपना  लिया  है  तो  उन्हें  न्याय  किन्तु  यह  द्विपक्षीय  समझौता  हैं  ate

 निर्णयਂ  का  अधिकार  न  देना  अच्छा  काम  नहीं  wal ने  भी  इसे  स्वीकार किया  था  ।  इस

 च्  अ्रघिनियम  के  विरुद्ध  जो  उत्पात  मचाया

 असाम बंगाल  में  चाय  उद्योग  के  गया  वह  देश  में  टेक्नोलॉजिकल  नवीकरण

 मजदूर  ६  वर्ष  से  बोनस  की  मांग  कर  रहे  पर  जोर  देने  के  लिये  एक  प्रदान  दिखाई  देता

 किन्तु  इसका  निर्देश  न्याय  निर्णयन  को  नहीं  भारत  की  वर्तमान  wd  व्यवस्था  को

 गया  हैं  अब  सरकार  को  इस  परिस्थिति  में  tat  कार्यवाई  अवनति  की

 देना  चाहिये  ।  ओर  ले  जाते  वाली  होगी  |

 दिल्‍ली  में  श्रम  मंत्रालय  की  नीति  को  पंचवर्षीय  योजना  में  वर्णन  कियाਂ  गया  है

 प्रभावित करन  के  निमित्त  नियोजक  गोष्ठी  कि  पंच  वर्षों  में  जन  संख्या  के  बढ़ने  के  कारण

 के  कारण  मजदूर  लोग  भयभीत  हो  रहे  हैं  ६०  लाख  मज़दूर  पैदा  हो  जायेंगे  ।  किन्तु  हम

 में  समझता  हूं  कि  सरकार  अपत  पथ  से  पाते  &  fe  gy¥/Ro  ह प्र।तशत  योजना  का  भाग

 नहीं  होगी  ।
 पुरा  नहीं  हो  इस  प्रकार  पांच  वर्षों

 की  समाप्ति  पर  ada  बेकार  लोगों  में
 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  पहले  ही  पथ

 भ्रष्ट  हो  चुकी  हूँ  |  ३०  लाख  बेकार  व्यक्तियों  की  कौर  विधि  हो

 जायेंगी  ।

 श्री  क०  पी०  त्रिपाठी  :  यदि  कोई  भाग  ga  स्थिति  में  वर्तमान  उद्योगो  में

 दब  भी  जाता  है  तो  इसे  ठीक  किया  जा  करण  की  नीति  नहीं  अ्रपनाई  जानी

 सकता  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  भारत  क्योंकि  ऐसा  करने  से  नियोजकों  को  अधिक

 कल्याणकारी राज्य  हैं  ।  कर्ब  प्रदान  यह  हैं  कि
 लाभ  होगा

 पर  मजदूर  की  मजूरी में  वृद्धि
 fra  का  कल्याण  ?  मज़दूरों  कौर  कृषकों

 नहीं  होगी  ।  यदि  उन  की  मजूरी  बढ़  भी

 का  कल्याण  इस  का  मुख्य  उद्देश्य  होना  चाहिये  तो  छंटनी  ौर  अन्ततोगत्वा  मजदूरों
 लोगों  की  प्रसन्नता  में  विधि  होनी  चाहिये  श्र  को

 हानि  पहुंचेगी  ।  में  area  रखता  हुं  कि

 नियोजकों  के  प्रभाव  का  प्रतिकार  सरकार  इस  का  लगातार  ध्यान रखेगी  कौर

 चाहिये  ।  इस  का  न  केवल  सरकार  से  ही  वह  टेक़्नोलौजिकल  नवीकरण  के  द्वारा  लोगों

 सम्बन्ध  अपितु  हमारे  साथ  भी  इस  का  की  छंटनी  करना  संभव  न  होने  देगी  |  SlITL

 सम्बन्ध  हैं  ।  नवीकरण  जैसी  योजना  को  मजदूर  स्वीकार

 state  विवाद  कर  सकते  st  अहमदाबाद  सूती  वस्त्र  उद्योग

 लियम  पारित  करने  के  लिये  में  श्रम  मंत्रालय  के  मजदूरों  कौर  नियोजकों  में  इस  अधार  पर

 को  बधाई  देता  क्योंकि  बेकारी  ac  छंटनी  समझौता  हुमा  मजूरी  बढ़  जाने  के  कारण

 के  लिए  मजदूरों  को  प्रतिकर  देना  एक  किसी  प्रकार  की  छूटने नहीं  हुई  है  ।

 शील  कार्य  किन्तु  नियोजक  लोग  नवीकरण  बेकारी  भविष्य  निधि  और  star  विषयक

 द्वारा  की  श्रौचित्यता  सिद्ध  करने  के  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  ठीक  eas
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 की
 किन्तु  साहस  में  कमी  होने के  कारण  इसलिये  मजूरी  का  बढ़ाया  जाना  श्रनिवायं

 प्रगति  बहुत  कम  हो  रही  है  ।  सरकार  को  ह्  में  सरकार  के  रुख  का  स्वागत  करता  हूं
 ॥

 इन  सामाजिक  कल्याण  संस्थानों  कों  एक  पृथक  सरकार  ने  उचित  मजूरी  निश्चित  करने  के

 विभाग में  विलीन  करना  जहां  सारे  लिये  समिति  बनाई  किन्तु  दुर्भाग्यवश

 उपक्रम  कार्यान्वित पर  उचित  ध्यान  उस  ने  काम  नहीं  किया  हैं  ।  न्यूनतम  तथा

 दिया  जा  सके  ।  इस  प्रकार  कुल  लागत कम  हो  mea  मजूरी  का  ध्यान  रखते  हुए  उचित  मजूरी

 निश्चित  कर  दी  जानी  ताकि  ara  में जायेगी  भ्र  मजदूरों  व  नियोजकों  इस  में

 कोई  ग्रा पत्ति  नहीं  होगी  ।  लागत  में  हुई  वृद्धि  इस  समय  जो  प्न्तर हैं  वह  दूर  हो  सके  |

 केवल  मजूरी  १० प्रतिशत हैं  मौर  कुल

 लागत  का  लगभग  प्रतिदिन  |  सरकार
 श्री  Fo  मोरे  व

 x

 इन  उद्योगों  को  योजना  बाहर  रख  कर
 सतारा-रक्षित-भ्रनुसूचित  जातियां  )

 :

 कल  लोगों  क  waa  सेब  से  कठिन  समस्या
 अपनी  योजनायें  बनाने  की  अनुमति  देती

 बेकारी  की  समस्या  हैं  ।  जितनी  मानसिक
 इसलिये  लागत  कम  आई है  !  इन  सब  को  एक

 उलझन  कौर  परेशानी  लोगों  को  इस  समस्या
 विभाग  के  अधीन  लाने  से  कूल  लागत  कम  हू

 जायगी  ।
 कारण  हैउ तनो  पाक-अमरीकी  सहायता  सेनिक

 समझौते के  सम्बन्ध  में  भी  नहीं  है  ।  यह  eq

 की  बात है  कि  सरकार  ने  इस  समस्या की
 बगान  श्रम  अघिनियम  को  अच्छी  तरह  गंभीरता  का  अनुभव  कर  लिया

 है  शौर  वह

 लागू  करने  के  लिये  क्रियाकारी  कार्य दाई  की  इस  को  सुलझाने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न

 जानी  चाहिये  ।  प्रत्येक  उद्योग  में  लाभ  कर  रही  हैं  ।  यह  बात  वित्त  मंत्री  एवं  प्रधान

 बढ़  रहे  किन्तु  नियोजक  कहते  हें  कि  उद्योगों  मंत्री  के  भाषणों  से  स्पष्ट  हो  जाती  हैं  ।  इसके

 की  स्थिति  ख़राब  हो  मजूरी  अलावा  इस  काम  के  लिये  हमारी  योजना  में

 नहीं  बढ़नी  चाहिये  कौर  बोनस  भी  नहीं  देवा  १७५  करोड़  रुपये  अतिरिक्त  व्यवस्था

 चाहिये  !  इन  झ्रांकड़ों  के  rare  पर  हम  कह  भी  की  गई  है  ।

 सकते  हैं  कि  वस्तुस्थिति  ऐसी  नहीं  इसलिये
 परन्तु  श्रम  मंत्रालय  के  कार्यों  के  प्रतिवेदन

 मुनरो  ग्र वश्य
 बढ़नी  चाहिये

 ।  वाणिज्य  तथा
 को  पढ़ने  पर  मुझे  यह  जान  कर  बहुत  निराशा

 वित्त  मंत्री  के  भाषणों  से  पता  चलता  है  कि

 सरकार  की  नीति  में  इस  विषय  में  परिवर्तन
 हुई  कि  उक्त  मंत्रालय  बेकारी  की  इस

 पूर्ण  समस्या  से  सर्वथा  अनभिज्ञ  है  ।  काग़ज़ी

 हो  रहा  है  कि  मजूरी  बढ़नी  चाहियें  ।  में  नहीं
 कार्यवाही  करने  wie  आंकड़ों  के  संकलन  के

 ह  सकता  कि  इस  पर  कार्य  किया  जायेगा
 अ्रतिरिक्त  श्रम  मंत्रालय  महत्वपूर्ण  समस्याओं

 नहीं  ।  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  के  साथ
 को  हल  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  श्रगु्नाई  नहीं साथ  मजूरी  में  भी  उसी  प्रकार  वृद्धि  होती  है  ।
 कर  रहा हैं ऐसा  अमरीका  और  पूर्व  के  सब  देशों

 में  हुआ

 श्रम  मंत्रालय  के  उक्त  प्रतिवेदन  में  दिये हैं  ।  जब  एक  मजूरी  के  स्तर  मं  नहीं  होतो

 तीसरे  क्षेत्र  की  भ्र वस् था  भी  नहीं  सुधर  सकती  गये  झ्रांकड़ों  को  देखने  से  पता  चलता  हैं  कि

 यदि  तीसरे  aa  atc  औद्योगिक  क्षेत्र में  इस  समस्या ने  कितना  विकराल रूप  अपना

 कारोबार  घट  जाता  हैं  तो  बेकारी  लगातार  लिया हैं  ।  १९५३  के  पन्त  में

 बढ़ती  जो  देश  अर्थ  की  व्यवस्था  को  नौकरी  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  व्यक्तियों  के

 नष्ट  कर  के  लोगों  को  बरबाद कर  देगी  रजिस्टर  में  लगभग  ५,२२,३६०  प्राणियों  के
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 के०  एल०

 नाम  थे  ।  इस  प्रकार  के  बेकार  अनुसूचित  का  ord  नहीं  हो  सकता  है
 '  इस  के  साथ  ही

 जातियों  के  भ्रभ्यधियों  की  संख्या  आजकल  साथ  लोगों  को  काम  देने  की  व्यवस्था  भी  की

 १९,१८८  है  ।  यह  संख्या  बहुत  whew
 है

 जानी  चाहिये  ।  इस  काम  के  हेतु  नौकरी  की

 संभावनाओं  और  श्रम  बल  के  विषय  में  तुरन्त इन  लोगों
 का

 भविष्य  श्रंघकारमय  हूँ  |  इस

 सम्बन्ध  में  में  एक  बात  यह  भी  कहना  चाहता  ही  एक  पूर्ण  सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिये  ।  इस

 समस्या  के  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्री  कौर  योजना
 हूं  कि  सरकार  ने  संविधान  के  उपबन्धों  के

 अनुसार  अनुसूचित  जातियों  की  aire  कोई  मंत्री  ने  जो  दिलचस्पी  दिखाई  उस  से  लोगों

 विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  अनुसूचित  जातियों  को  a  बंधेगी  ।  मेरा  सुझाव  हूँ  कि  इस

 की  निर्धनता  कौर  उन  की  विपदायें  असहनीय  दिशा  में  सरकार  को  oa  श्र  at  क़दम

 हैं  ।  उन  की  आधिक  दशा  सुधारने  के  लिये  बढ़ाना  चाहिये  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  समान  इन  के  लिये
 वित्त  मंत्री  के  सभा सचिव  ने  कहां  कि

 भी  कुछ  धन  ae  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।
 नौकरी  अथवा  काम  की  संभावनायें  जनसंख्या

 में  होने  वाली  वृद्धि  के
 साथ  क़दम  नहीं  मिला

 राजनैतिक  दलों  ने  संगठित  श्रमिकों  के  सकती  हैं  ।  में  इस  विचार  से  ween  हं  ।

 सम्बन्ध
 में  बहुत  कुछ  कहा  ।

 यह
 भी

 कहा  गया
 निकट  भविष्य  में  उत्पन्न  होने  वालों  के  द्वारा

 कि  सरकार  संगठित  श्रमिकों  की  दशा  पर  कोई  नौकरी  की  स्थिति  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़
 भ

 ध्यान  नहीं  दे  रही  हे  ।  में  इस  से  सकता  2  |

 सहमत  नहीं हूं
 ।  में  तो  समझता

 हूं  कि
 सरकार

 में  प्र भि नवीकरण  की  नीति  के  पक्ष  में
 इस  प्रकार  के  श्रमिकों  साथ  पक्षपात

 नहीं हूं  ।  ऐसा  तब  तक  नहीं  किया
 जाना  चाहिये

 करती है
 ।  अ्रसंगठित  विशेष

 रूप  से  कृषक  सर्वथा  उपेक्षित  रहे  हैं  ।  जब  तक  कि  सारा  सामाजिक  कौर

 अ्राथिक  ढांचा  निदेशक  तत्वों  में  बताये  गये
 कृषक  वर्ग  के  लाभ  के  लिये  न्यून  गरी

 धार
 पर

 बदल  नहीं  जाता  है
 ।

 यह  नीति
 अधिनियम  बनाया  गया  परन्तु  वह  बेकार

 श्रमिकों  को  नौकरी  से  विस्थापित  कर  देगी  ।
 बड़ा  gals  ।  इस  प्रकार  उन  के  हित  बिलकुल

 अरक्षित  हैं  ।

 के  द्वारा  अथवा  स्वदेशी  उद्योगों  को  संरक्षण
 दूसरी  बात  में  यहं  कहना  चाहता  हुं  कि

 दे  कर  काम  या  नौकरी  की  व्यवस्था  तभी  हो
 श्रम  मंत्रालय  ने

 सफ़ाई
 से  सम्बन्धित  श्रमिकों

 सकती है
 जब  कि  इस  विषय  में  से  सम्बन्धित

 की  दशा  की  कौर  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया  हैं
 निदेशक  तत्वों  को  क्रियान्वित  किया  जाये  |

 इस  वर्ग
 की

 दशा  बहुत  ख़राब  है
 |

 जहां  तक  पढ़े  लिखे  बेकारों  का  सवाल  में

 संविधान  में  दिये  गये  राज्य  की  नीति  समझता हुं
 कि  देश  की  वर्तमान  शिक्षा  सम्बन्धी

 नीति  में  बिना-क्रांतिकारी  परिवर्तन  किये  यह

 सभी  नागरिकों  को  काम  देना  चाहिये  ।  यदि  कभी हल  नहीं  हो  सकती है  ।
 अन्त

 गई  नागरिक  बेकार  रहता  तो  उस  का  मे ंमें  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  कृषि  संबंधी

 उत्तरदायित्व  राज्य पर  है
 ।  हमें इसी

 कसौटी  कार्यों  के  लिये  कृषकों  को  पर्याप्त  धन  उपलब्ध

 पर  अपनी  पंच  वर्षीय  योजना  को  परखना  है  ।  किया  जाये  शर  बेकार  पड़ी  हुई  भूमि  को

 केवल  बढ़े  हुए  उत्पादन  से  बेकारी  की  समस्या  कृषि  योग्य  बनाया  जायें  ।  नौकरियों  में  भर्ती
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 श्रमिक  स्थिति  और  आश्रितों  की  बहुत सी  प्रश् नर्क  की  खानों  के  बन्द  हो  जाने  के

 संख्या
 था

 रखे  कर  ET  जानी  चे द्वि ये  ।  कारण  फेली  हैं  ।  ये  खानें  अभ्रक  उद्योग  में

 इन  रिन्दों  के  साथ  में  कटौती  प्रस्तावों  कें
 एक  प्रकार  की  मंदी  AT  जाने  के  कारण  बन्द

 विरोध  शरीर  श्रम  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  हुई  हें
 ।

 इस  सम्बन्ध में
 मेरा  समान  है

 कि

 अभ्रक  उपकर  निधि  के  बचे  हुए  धन  का  कुछ
 करता हूं  ।

 भाग  इन  खानों  को  फिर  से  चलाने  या  चल  रही

 शी  रामचन्द्र  हड्डी  :  में  दो  या  तीन  क्षेत्रों
 खानों  का  सरकारी  afar  के  द्वारा

 के  श्रमिकों  की  दक्षा  जिन  से  में  परिचित
 प्रबन्ध  करने  के  लिये  काम,में  लाया  जा  सकता

 प्रकाशा  डालना  चाहता हूं  ।  है  ate  इस  से  बेकारी  भी  कम  हो  जायेंगी |

 कृषि  क्षेत्रों  विशेष  रूप  से  गेर  डेल्टा  वाले  दूसरी  बात  यह  है  कि  प्रश्न  उपकर  निधि  के

 क्षेत्रों  में  बेकारी  बहुत  भ्रमित  फैली  हुई  है  ।  बचे  हुए  धन  को  ऐसे  कामों  में  लगाया  जाना

 श्रमिकों  के  लिये  वहां  पर  जीवन  निर्वाह  का  जिस  से  सूद  प्राप्त  हो  सके
 ।

 यह  धन

 साधन  ढूंढना  संभव  नहीं  है  ।  अप्रधघिकतर  भूमि  लगभग  ८४  लाख  रुपये  है  ।

 उपजाऊ  नहीं  एप्रोच  उन  के  पास  काम  का

 कोई  प्रौढ़  साधन  नहीं  है  ।  इन क्षेत्रों में  यह  कहा  जा  सकता  हे  कि  चूंकि  अभ्रक

 सरकार  के  पास  बहुत  अधिक  भूमि  बेकार  के  व्यापार  में  भ्रमजाल  मंदी  इस  के

 श्रमिकों  के  ऊपर  कोई  भी  धन  व्यय  करना पड़ी  हुई  जिसे  कृषि  योग्य  बनाये  जाने  की

 अआवेदयकता  है  ।  पर  कई  स्थानों  पर  ऐसी  व्यर्थ  सिद्ध  होगा  ।  परन्तु  में  माननीय  मंत्री

 को  यह  बता  देना  चाहता  हूं
 कि

 अभी
 भी

 जमीनों  पर  खेती  की  जा  सकती  है  ।  मेरा

 सुझाव  यह  हैं  कि  ऐसी  बेकार  पड़ी  हुई  सरकारी

 श्र  जर्मनी  जैसे  देशों  में
 ।

 केवल  थोड़े  से  ही ज़मीनों  को  भूमिहीन  श्रमिकों  में  निःशुल्क

 वितरित  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  वे  खानों  के  स्वामी  ate  निर्यातक  इस  से  लाभ

 भरसक  उन  में  कुछ न  कुछ  सुधार कर  ही  उठा  रहे  हैं  ।  प्रत्य  लोगों  को  सहायता  की

 और  नहीं  तो  इस  काम  के  लिये  सहकारिता  आवश्यकता है  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  यह

 प्रणाली  के  अधीन  उन्हें  सहायता  दी  जा  सकती  विदेशों में  की  बिक्री को  प्रोत्साहन  देने

 के  लिये  शीघ्र  कार्यवाही  नहीं  तो  श्रमिकों बेकार  श्रमिक  अरन्य  स्थानों  पर  जाकर

 वहां  की  बेकारी को  बढ़ा  देते  हें  लोगों  की  दशा  कौर  भी  बिगड़  जायेगी  ।  यह  काम

 तभी  हो  सकता  है  जब  कि  विभिन्न  सरकारी की  ददा  को  सुधारने  कौर  बेकारी  को  दूर

 करने  की  शीघ्र  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  |  विभागों wie  मंत्रालयों  में  सामंजस्य  हो ।

 यह  हर्ष  विषय है  कि  wie  राज्य  ने
 इस  प्रकार  की  बेकारी  अभ्रक  क्षेत्र  में

 भूमिहीन  श्रमिकों  को  सरकारी  ज़मीनें  वितरित
 ही  नहीं  बल्कि  तम्बाकू  शौर  नमक  के  क्षेत्रों करने  का  विचार  किया है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 में  भी  gear  भी  माननीय  वाणिज्य और  भ्रमणी  तरह  छानबीन  होनी  चाहिये  भर
 मंत्री  को  उचित  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 अन्य  स्थानों  पर  भी  इस  नीति  को
 लागू

 किया

 जाये  तो  बहुत  लाभ  होगा  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  प्रत्येक  माननीय

 दक्षिण  भारत  के  मेरे  जिले  में  भ्रमण  सदस्य से  यह  भ्रनुरोध  करूंगा  |
 वह  दस  मिनट

 वाले  क्षेत्र  में  कुछ  बेकारी  है  ।  उस  के  सम्बन्ध  से  अघिक  समय  न  लें  ताकि  अधिक  से  अधिक

 में  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  |  यहं  बेकारी  लोगों को  बोलने  का  अवसर मिल सके मिल  सके
 |
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 श्री  जी०  एल०  चौंरी  हैं  उन  के  लिये  एक  रुपया  रोज़  और  जो

 पुर-उत्तर  व  खेरी-पुर्व-रक्षित  भ्रनुसुचित  वारी  बेसिस  पर  काम  करते  हें  उनके  लिये

 जातिया ं)  उपाध्यक्ष महोदय  देश  के  उन्होंने  २६  रुपया  महीना  मुक़र्रर  किया है

 सामने  मज़दूरों  की  जो  प्राबलैम  है  वह  बहुत  ही  यह  २६  रुपये  आजकल  की  महंगाई  के  ज़माने

 भयंकर  परिस्थिति  धारण  करती  जा  रही  हैं  ।
 में  कुछ  भी  नहीं  जब  कि  स्टेंडर्ड  ग्राफ़

 जब  मज़दूरों  की  समस्या  दिन  प्रति  दिन  Yoo  कौर  ४००  हो  गया  तो  ऐसे  ज़माने

 भयंकर  होती  जा  रही  है  उसी  के  साथ  जो  हमारे  में  २५  या  २६  रुपये  फ़िक्स  कर  देना  यह

 मुल्क  में  ऐसा  मज़दूर  तबका  है
 कि

 जो  खेती  बात  नहीं  है  ।  उन  के  are  काम  के  घंटों  को
 का  काम  करता  उस  की  समस्या  लीजिये तो  ara  देखेंगे  कि  जब  वह  काम  करने

 at  कठिन  होती  जा  रही  है  ।  उस  की  हालत  aid हें  तो  उन  को  सुबह  से  शाम  तक
 काम

 बराबर  गिरती  जा  रही  है  ।  मिनिस्ट्री  की  तरफ़  करना  पड़ता  है  ।  श्राप  को  उन  के  काम  के  घंटे
 से  उस  तबके  की  पूरी  अवहेलना  की  जाती

 मुक़दमें  करने  पड़ा  |  देश  ar  परिस्थिति  को

 है  ।  खेतिहर  मज़दूर  के  सामने कई  मसले  को  देखते हुए  यहां  पर  जो  काम  हो  रहा  है
 उस

 उस  के  सामने  कई  समस्यायें हें  ।  दूसरे  मज़दूरों  को  देखते  हुए  भ्रमर  डेली  उन  के  लिये  काम
 के  सामने  अनएम्पलायमेंट  की  समस्या

 के  घंटे  मुक़र्रर  नहीं  कर  सकते  जैसा  कि  दूसरे

 लेकिन  खेतिहर  मज़दूर  के  सामने  मुल्कों  में  किया  गया  है  |  स्वीडन  कौर
 पोलैंड

 मेंट  श्र  साथ  ही  साथ  जो  एम्पलायड  ्  में  साल  भर  के  लिये  कलेक्टिव  बारगेनिंग  के

 जो  काम  करने  वाले  उन  को  श्राधी ही ही  ऊपर  काम  के  घंटे  मुक़र्रर  करते हें  तो  इस  तरह

 तनख्वाह  या  एक  तिहाई  ही  तनख्वाह  मिलती  से अगर
 श्राप  मामूल  खेतिहर  मजदूरों

 के

 उस  की  भी  समस्या उस  के  सामने  है  ।  काम  के  घंटे  मुक़र्रर  कर  दें  तो  इस  से  उन  को

 यू०  पी० के  ईस्टर्न  ज़ोन में  में  श्राप  को  कुछ  थोड़ी  बहुत  रिलीफ़  मिल  जायगी
 ।

 जहां

 तक  उन  की  सोशल  सिक्योरिटी  का  ताल्लुक़  है
 बतलाना  चाहता  हूं  कि  एक  मज़दूर  पन्द्रह

 रुपये  से  लेकर  बीसਂ  रुपये  तक  तनख्वाह  मिलती  कड़ी  बरसात  कौर  जाड़े  में  वह  काम  करते

 है  ।  इसी  तरह  से  अगर  श्र  भी  जोनों  में  श्राप  जब  वे  मज़दूर  बरसात  में  खेतों  में  घुस  कर

 देखें  तो  पायेंगे  कि  वहां  पर  भी  पन्द्रह  बीस  काम  करते  हैं  तो  उन  के  शरीर  में  तरह  तरह

 रुपये  मज़दूर  को  तनख्वाह  मिलती  बारह  की  बीमारियां हो  जाती  वह  गर्मियों में

 रुपये  से  लेकर  बीस  रुपये  TH  तनरुवाह  मिलती  जब  काम  करते  हैं  तो  उन  को  सन  स्ट्रोक  हो

 है  ।  भ्रमर  प्राप्त  लिविंग  वेज  को  लें  तो  are  जाता  है  कौर  बहुत  से  भ्रामक  इस  कारण  मौत  के

 देखेंगे  कि  एकਂ  प्राप्ति  के  लिये  उस  के  रहने  केਂ  शिकार हो  जाते  हैं  ।  में  श्राप  से  मांग
 करूंगा

 कि

 लिये  उस  के  खाने  के  लिये  कितने  रुपये  ay  उन  के  लिये  are  को  जल्दी  से  जल्दी  इतने

 MAAK हैं  ।  अब  समझ  सकते  हैं  कि  इंश्योरेंस  का  प्रबन्ध  करना  चाहिये  ताकि  उन  को

 जो  मज़दूर  केवल  दस  या  पन्द्रह  रुपया  महीना
 इन  बीमारियों  से  छुटकारा मिले  |  जहां  तक

 पाते  वह  इसਂ  रुपये  में  किस  तरह  से  अपना
 औरतों  का  ताल्लुक़  मज़दूर  श्रौरतों  के

 गुज़ारा  कर  सकते  हैं  |  हमारी  सरकार  के  काम  को  देखें  तो  श्राप  पायेंगे  कि  वे
 बेचारी

 काडर  के  मुताबिक़  कुछ  सूबे  की  सरकारों  ने
 दिन  रात  खेतों  में  काम  करती  दिन  रात

 खेतिहर  मज़दूरों  की  तनख़्वाहें  मुक़रर  की  बेचारी  wae उन  के  घरों  में  काम  करती

 उत्तर  प्रदेश  में  २६  रुपये  इन्होंने उन  at  लेकिन उन  के  लिये  होता  क्या  उन
 को  इतना

 तनख्वाह  मेरे  की  है  ।  जो  रोज़  काम  करते  पैसा  नहीं  दिया  जाता  जिस  वह
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 पेट  भर  सकें  ।  इस  सम्बन्ध  में  इंटरनेशनल  लेबर  उन  की  दशा  में  सुधार  कर  सकेंगे  श्र  उन  के

 कांफ्रेंस  ने  यह  रिकमेंडेशन  भेजी  थी  कि  कृषि  लिये  जीवन  की  श्रावश्यकतायें सुलभ  कर

 उपक्रमों में  कार्य  नियोजित  महिला  श्रमिकों  तभी  मेरी  समझ  में  श्राप  मुल्क़  का  मसला  हल

 को  प्रसूति  सम्बन्धी  सुविधायें  देने  की  व्यवस्था  कर  सकते हें  ।

 की  जानी  चाहिये  ।  इस  तरह  के  क़ानून की

 अगर  व्यवस्था  नहीं  करते  हें  तो  औरतों
 श्री  कैकेयी  )

 की  हालत  बड़ी  नाजुक  रहती  है  उन  की
 सम्पूर्ण श्रम  विधान  को  प्रस्तुत करने  की  क्रिया

 तंदुरस्ती  खराब  होती  इसलिये  यह  बहुत
 में  जो  बहुत  देर  हुई  है  उस  के  कारण  प्रत्येक

 व्यक्ति को  परेशानी हुई  है  ।  मेरा  विचार  है ज़रूरी हैं  कि  इस  के  लिये  ara  प्रबन्ध  करें  ।

 कि  इस  सम्पूर्ण  विधान
 को

 जिस  के  प्रस्तुत

 अब  जहां  तक  बच्चों  का  ताल्लुक़  हालत
 करने का  वचन  बहुत  दिन  हुए  तब  दिया  गया

 शीघ्र  ही  प्रस्तुत  करने  का  प्रयत्न  सम्बन्धित यह  है  कि  ग्राम  दस  दस  वर्ष  के  बच्चे

 इम्प्लायेड  होते  हैं  और  वे  जा  कर  खेतों  में  काम
 मंत्री  संयुक्त  दायित्व  के  रूप  में  ले  कर  करें

 ।

 करते  हें  ौर  उन  की  पढ़ाई  नहीं  हो
 मध्यस्थ  न्यायाधिकरण को  झगड़ों  का

 पढ़ाई  के  दिन  खत्म  हो  जाते  हें  ।  में  ड्राप  से
 भेजना  भी  एक  ऐसी  बात  है  जिस  के  कारण

 कहूंगा कि  उन  की  पढ़ाई के  लिये  सीधा

 लेजिस्लेशन नहीं  कर  सकते  तो  उन  के  लिये
 कर्मचारियों  के  मस्तिष्क  में  काफ़ी  विरोध  हो

 रहा  है
 ।

 संयुक्त  चाहे  सम्बन्धित
 श्राप  कोई  एक  इन डायरेक्ट लेजिस्लेशन  ला

 मंत्रालयों  का  कुछ  भी  किन्तु  श्रम  सम्बन्धी
 सकते  श्राप उन  को  शिक्षित करने  के  लिये

 कार्यों  से  सम्बन्धित मंत्री  को  न्यायाधिकरण
 कम्पलसरी  एजूकेशन  सर्टेन  ऐज  तक

 को  भेजे  जाने  वाले  मामलों  के  बारे  में  उन  की
 जसा कि  दूसरे  मुल्कों में  होता  है  ।  श्राप

 गुणता के  श्राघार  पर  श्राप  को  सन्तुष्ट
 मुल्क़  की  बहबूदी  भलाई  चाहते  शौर

 देश को  उठाना  चाहते  हैं  तो  देश  का  जो
 कर  शीघ्र ही  उन  के  भेजे  जाने का  प्रयत्न

 करना  चाहिये  ।  क्योंकि  देश  में  हुआ  न्याय
 पिछड़ा  वर्ग हैं  मज़दूर  तबका  है  कौर  जो  खेतों

 कोई  न्याय  नहीं  होता  है  ।  न्यायालय को  मामला

 में  काम  करते  हें  उन  के  लिये  भी  श्राप  कुछ  न  भेजे  जाने  के  कारण  कर्मचारियों  को  काफ़ी

 सोचिये  प्रबन्ध  कीजिये  |  श्राप  तरह  तरह
 रुकावट हुई  है  सम्बन्धित  विभागों

 के  प्लान  बनाते  हें  हजारों  रुपये  खच  करते
 को  भेजें  जाने  वाले  मामलों  को  शीघ्र  ही  भेजा

 हैं  लेकिन  मज़दूरों  के  लिये  कोई  स्कीम
 जाय  ताकि  कर्मचारियों at  कोई  परेशानी

 और  प्लान  नहीं  बनाते  हैं  बहुत  दिनों के  बाद  न  उठानी  पड़े  ।

 आपने  एक  इनक्वायरी कमेटी  सन्‌  ४४  में

 ag  कमेटी  थोड़े  से  कुछ  चुने  हुए  गांवों

 अ्रभिनवीकरण  ऐसा  होना  चाहिये  कि

 जिस  से  कि  श्रमिकों  में  बेकारी  न  बढ़े  ।  देश के
 में  ही  गयी  शौर  इन  चुने  हुए  गांवों  का  नतीजा

 निकाल  कर  श्राप  के  सामने  पेदा  किया  |  उत्पादन  की  वृद्धि  में  यहां  के  श्रमिक  बहुत  ही

 रुचि  रखते  हें  ।  हम  wet  कमर  से  पट्टी

 खेतिहर  मज़दूरों  की  हमारे  देश  में  काफ़ी  बांधकर  कठोर  परिश्रम  करने को  तैयार  हैं

 fe  श्रमिकों  की  स्थिति  में  सुधार  हो संख्या  श्र  यह  बहुत  ज़रूरी  है  कि

 उन
 के  लिये  एक  कमीशन  बिठाइये  sik  शर  उचित  रूप  से  उन  की  देखभाल  हो  ।

 उस
 के

 द्वारा  सारे  मुल्क़ में  जो  खेतिहर  मजदूर  श्रमिकों  से  बरच्छा  काम  कराने  के  लिए  उन्हें

 हैं  उनके काम  पर  nix  कीजिये  और  जब  श्राप  कोई  six  लालच  देने  की  अपेक्षा  अतिरिक्त
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 [  उत्पादन  से  होने  वाली  राय  में  से  कुछ  भाग  को  सुलझाने में  असफल  रही  है
 ।  भ्रच्छा हो  कि

 देने  का  प्रलोभन  देना  होगा  ।  यदि  श्रम  मंत्री  स्वयं  इस  में  रुचि  लें  श्र  उन

 अभि नवीकरण से  ही  उद्योग  के
 कर्मचारियों को  कुछ  दें  |

 मूल्य  के  बंटवारे  का  प्रश्न  भ्राता  है  ।  मज़दूरों  एक  बात  कह  कर  में  अपना  भाषण

 को  मिलने  वाले  वेतन  तथा  मालिकों  की  समाप्त  करता  हम  ने  श्रम  सम्बन्धी  बहुत

 प्रबन्ध  अभिकरण  की  ae  में  से  विधान  बनाये  हैं  किन्तु  उन  को  क्रियान्वित

 बहुत  है  इस  में  कमी  लाने  का  करने में  काफ़ी  कठिनाई  हुई  है
 ।

 राज्य  सरकारें

 प्रयत्न करना  है  एवं  यह  देखना  है  कि  इस  का  केन्द्रीय  सरकार  का  साथ  नहीं  दे  रही  हैं  ।  में

 प्रबन्ध  किस  प्रकार  अच्छा  हो  सकता  है  ।
 areal fr  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण मामला

 मेरा  तो  यही  निवेदन  है  कि  अ्रभिनवीकरण केਂ  है  अतः  इस  के  बारे  में  शीघ्र  ही  जांच  की  जानी

 परिणामस्वरूप  श्रमिकों  के  जीवन  स्तर  में  चाहिये  ।  इसलिये  उन  बहुत  से  विधानों

 र्  हो  तथा  जनता  को  चीजें  सस्ती  मिलें  ।  जिन्हें कि  हम  ने  पारित  कर  दिया

 यदि  ये  बातें  नहीं  होती  हें  तो  श्रभिनवीकरण देश  शीघ्रातिशीघ्र  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कोई

 के  कल्याण  के  लिए  अच्छा  नहीं  समझा  जा  व्यवस्था की  जानी  चाहिये  ।

 सकता है  |

 श्री  इलयापरुमल

 दूसरी  बात  यह  है  कि  विभिन्न  देशों  में  सुचित
 :  भारतवर्ष

 के  तीन  चौथाई

 हमारे  राजदूतों  के  साथ  श्रम  सहकारी  नियुक्त  व्यक्ति खेती  करते  हैं  ।  उन  को  तीन  श्रेणियों

 करने  में  हमारा  सरकार  की  रुचि  बिल्कुल  भी  मैं  विभाजित  किया  जा  सकता  कमाऊ

 नहीं है  ।  हमारे  प्रतिनिधि यदि  किसी  देश  में  न  कमाने  वाले  शीत  तथा

 जाते हें  वहां  की  श्रम  सम्बन्धी  संस्थानों  निसार |  भ्रात्मनिर्भर  व्यक्तियों  को  दो  श्रेणियों

 से  argh  स्थापित करने  में  उन्हें  काफ़ी  में  बांटा  जा  सकता  है--कृषक  MILA  कृषक  |

 कठिनाई  होती  हैं  ।  विदेशों में  श्रमिकों  की
 औद्योगिक  श्रमिकों  की  ager  कृषि

 स्थिति  का  ज्ञान  करने  एवं  श्रम  कल्याण
 की  दशा  अधिक  शोचनीय  है  ।  क़षि

 सम्बन्धी  समस्याओं  को  सुलझाने के  लिए

 किन  उपाय  एवं  साधनों  का  प्रयोग  किया  जाता
 श्रमिकों के  लिए  न  तो  ब्रिटिश  राज्य  में  ही

 कुछ  किया  गया  था  कौर
 न

 अब  कुछ  किया
 इस  की  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए यह

 आवश्यक  है  कि  कम  से  कम  महत्वपूर्ण  देशों  जा  रहा  कृषि  श्रमिक  को  फसल  के  दौरान

 में  भी  केवल  महीने  काम  मिलता
 के  दूतावासों में  श्रम  सहकारी  रखे  जाने

 की
 भर  उस  से  होने  वाली  थोड़ी  सी  राय  से  ही

 व्यवस्था  की  जाय  ।'  मेरा  विचार  है  कि  विदेशों

 को  जाने  वाले  प्रतिनिधि मंडल  केवल यह  न
 वह  १५  सम्पूर्ण  परिवार  का  पोषण  करता है  ।

 कृषि  श्रमिक  किसान  के  सेवक  होते  हैं  ।  किसान
 समझें कि  वे  किसी  निमंत्रण  पर  विदेश  जा  रहे

 को उस  की  कृषि  से  लाभ  होता  है  किन्तु  क़षि
 है  उन  देशों  में  श्रमिकों  की  स्थिति  ate

 उन की  समस्याओं के  सम्बन्ध  में  जानकारी
 श्रमिक at  सारे  दिन  परिश्रम  करने  के  बाद

 घटिया  wa  दिया  जाता  है  ।  जब  ये  श्रमिक
 प्राप्त करने  जा  रहे  हैं  ।

 सुखी  एवं  सन्तुष्ट होंगे  तभी  अधिक  अन्न  उपजा

 wa  कमेंचारियों  की  ददा  बड़ी  खराब  सकते हैं  ।  हमारी  कांग्रेस  सरकार ने  औद्योगिक

 वहां की  स्थानीय  सरकार उन  की  समस्या  श्रमिक  फैक्टरी  श्रमिकों के  लिए  तो
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 विधान  बनाये  हैं  किन्तु  कृषक  श्रमिकों के  लिए  पर  अपनी  अनुमति  दी  है  किन्तु  कृषि  श्रमिकों

 कुछ  नहीं  किया  है  ।  के  बारे  में  उसमें  भी  तिथि  व्यवस्था  नहीं  की

 गई  है  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन

 ठाकुरदास  ania  पीठासीन  हुए |  हे  कि  वह  राज्य  सरकार  को  यह  आदेश  दें

 कि  ag  शीघ्र  ही  सम्पूर्ण  राज्य में  उस
 प्रौद्योगिक  तथा  पेर्बेट्री  श्रमिकों  को

 नियम को  लागू  कर प्रशिक्षण  देने  के  लिए  तो  १०  केन्द्र  खोले

 गये  हें  किन्तु  कृषि  श्रमिकों के  for  एक  जिला  न्रिचिनापल्‍्ली के मुसीटी तथा के  मूसीक़ी  तथा

 भी  नहीं  है  ।  करूर  ताल्लुक़ात  में  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम

 को  लागू  करने  के  लिए  पिछले वर्ष  झगड़े
 फैक्टरी  एक्ट  में  व्यवस्था  की  गई  है

 कि
 किसी  भी  श्रमिक को  कोई  ऐसा  बोझ

 हुए  थे  किन्तु  सरकार  ने  कुछ  कार्यवाही  नहीं

 ले  जाने  की  आवश्यकता नहीं  है  जो  उसे
 की  थी  बेचारे  क़षि  श्रमिक  पुलिस  द्वारा

 पीटे  गये  तथा  बन्दी  बनाये  गये  थे  ।
 चोट  पहुंचा सके  ।  बाल  नियोजन  अधिनियम

 १९५१,  १४  साल से  कम  उम्र  वालें  बच्चों  कृषि  श्रमिकों  की  समस्या  को  सुलझाने

 को
 नौकरी  पर  लगाने  से  रोकता  है  ।  किन्तु  का  उपाय  यही  हैं  कि  कृषि  सम्बन्धी  क्रांतिकारी

 कृषि  श्रमिकों  के  बच्चों  के  बारे  उन  की  सुधार  किये  जायें  ।  भूमि  के  जोतने  वालों

 दिक्षा  के  are  में  क्या  स्थिति  उनकी
 तथा  राज्य  के  बीच  के  व्यक्तियों  को  समाप्त

 स्त्रियों  के  लिए  क्या  व्यवस्था  की  है  ?  मुझे दुख  कर  दिया  जाय  और  भूमि  उन्हीं  व्यक्तियों

 है  कि  कुछ  राज्यों  में  न्यूनतम मजूरी  अधिनियम  को  दी  जानी  चाहिये  जो  कि  वास्तव  में  उसे

 तक  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  अतः  इनके  जोतते  हूं  ।  औद्योगिक  तथा  फैक्टरी  श्रमिकों

 सामाजिक  न्याय  करने  में  अधिक  देर  के  लिये  जब  इतना  किया गया  है  तो  में  माननीय

 नहीं
 की

 जानी  चाहिय े|  मंत्री  से  प्रियंका  करता  हं  कि  कृषि  श्रमिकों

 के  मकानों  शिक्षा  तथा  चिकित्सा  सम्बन्धी

 संविधान  के  अनुसार  बेगार  बंद  कर
 सहायता  के  लिये  कम  से  कम  दो  करोड़  रुपये

 दी  गई  है  किन्तु  मद्रास  राज्य में  विशेषतः

 हरिजन  कृषि  श्रमिकों  को  इसके  लिये  बाध्य
 का  नियतन  अवश्य  ही  किया  जाना  चाहिये

 किया  जाता  है  ।  क्या  इसके  विरुद्ध  कोई
 श्री  बी  एस०  aia  माननीय

 व्यवस्था की  गई  है  ?  यह  एकਂ  गंभीर aa  श्रम  मंत्री  बहुधा  समाचार  पत्रों  द्वारा  तथा

 जनक  सभाओं  में  बताया  करते  हें  कि  वह  कौन
 हू  जो  भारतवर्ष  के  ६  करोड़  पिछड़े  व्यक्तियों

 पर  प्रभाव  डालती  है  ।  यदि  यह  दूर  कर  दी  कौन  सी  समस्याओं को  हल  करना  चाहते हैं

 पर्याप्त समय  बीत  चुका  है  परन्तु  उन्होंने जाती  है  तो  निश्चय ही  अस्पृश्यता  निवारण

 में  सहायता  करेगी  ।  अभी  तक  ऐसा  कोई  काम  नहीं  किया  है  ।

 जान  तो  ऐसा  पड़ता  है  जैसे  कि  श्रम  मंत्रालय
 मद्रास  राज्य  में  काश्तकारी

 के  पास  कोई  कार्यक्रम  ही  नहीं  है  ।
 अधिनियम  सन्‌  १९४८  में  पारित  हुआ  था

 किन्तु  कुछ  स्थानों  को  छोड़कर  शेष  मद्रास  में  इस  आयोजन के  युग  में  श्रम  मंत्रालय

 यह  अधिनियम  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।  की  भी  एक  योजना  होनी  चाहिये
 ।

 एक
 दो

 यह  जमीदारों  और  किसानों  की  सहायता  करता  बातों  के  सम्बन्ध  में  उस  की  योजनायें  घोषित

 है
 न

 कि  कृषि  श्रमिकों की  ।  अभी  १८  मार्चे  भी  की  गई  थीं  जो  बाद  में  बदल  दी

 को  राष्ट्रपति  ने  काश्तकारी  अधिनियम  ऐसा  जान  पड़ता  है  कि  माननीय  मंत्री का
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 निश्चय दूर  नहीं  वे
 जल्दी

 जल्दी  अपने  विचार  कुछ  ऐसे  उदाहरण  भी  हैं  जिनमें  व्त॑ंमान

 बदलते  रहते  हैं  ।  श्रम  मंत्री  ने  पूर्ववर्ती  श्रम  मंत्री  द्वारा  आरम्भ

 की
 गई  योजनाओं

 को
 पूरा  करने  में  बहुत

 लापरवाही  दिखाई हैं  |  कर्मचारी  भविष्य  निधि
 मिल  मालिकों  तथा  मजदूरों  के  पारस्परिक

 सम्बन्ध  भी  बहुत  खराब  होते  जा  रहे  हैं  ।
 अधिनियम  सीमेंट  इत्यादि  उद्योगों  पर

 लागू  किया  गया  है  ।  इस  कार्य  के  लिये  पहले
 कुछ  समय  पहले  वे  प्रचार  करते  थे

 तथा  उनका

 उन  उद्योगों को  छांटा  गया  हैं  जो  अच्छी  तरह विश्वास  था  कि  मजदूरों  को  सामूहिक  रूप

 से  मजदूरी  तै  करने  का  अधिकार  होना  चाहिये

 से  जमे  हुए
 हें

 ।
 परन्तु

 यही  पर्याप्त  नहीं
 हूँ

 ।

 भविष्य  निधि  योजना  का  उद्देश्य  यह  है  कि
 उन्होंने  घोषित  किया  था  कि  उनका  उद्देश्य

 भारत  में  सामूहिक  रुप  से  मजदूरी  ते  करने  की  मज़दूरों  के  लिये  कोई  ऐसा  प्रबन्ध  किया

 जिस  से  मुसीबत  के  समय  उन  की  कुछ  सहायता उस  प्रणाली  को  चालू  करना  है  जो  इंगलैण्ड

 के  उद्योगों  में  प्रचलित  है
 ।

 परन्तु  वह
 शान  हो  सके  ।  इस  दृष्टिकोण  से  सब  से  प्रथम  अवसर

 अपने  विचार  बदलते  रहे  तथा अब  इस

 उन  मज़दूरों  को  मिलना  चाहिये  जो  अधिक

 जोखम पूर्ण  व्यवसायों  में  काम  करते  हें  जैसे

 निर्णय
 पर

 पहुंचे  है  कि  यह  प्रणाली  भारत  के

 लिये  उपयुक्त  नहीं  यह  संभव
 कोयले  खदानों  में  काम

 करने  वाले  मज़दूर
 को  न्यूमोकोनियोसिस

 इस  का  बस  एक  ही  कारण  है  और  वह  यह  कि

 कोसिस  जैसे  रोग  हो  जाते  हैं
 ।

 इसी  प्रकार
 पूंजीपतियो ंके

 विरोध  तथा  दबाव
 के

 कारण

 उनको  अपना  मतਂ  बदलना  पड़ा  ।  इस  प्रकार कीਂ
 मैंगनीज  तथा  सोने  की  खानों  में  काम

 करने  वाले  मज़दूर  हें  जिन  को  व्यवसाय  के
 ढलमल  तथा  अनिश्चित  नीति  के  कारण  सर्वत्र

 गड़बड़ी  तथा  अव्यवस्था  फैली  हुई  है  ।  इसका  कारण  कौर  भीਂ
 भयंकर

 रोग  हो  जाते  हे  ।  इसी

 प्रकार  चाय  के  बाशानों  के  मज़दूर  हैं  जिन  के
 एक  और  प्रमाण  यह  है  कि  कांग्रेस  दल  की  श्रम

 भविष्य  का  कोई  ठिकाना  नहीं  है  तथा  जिन  की
 उपसमिति  भारत  में  मजदूरों  की  गिरती  हुई

 तथा  दयनीय  ददा  पर  विचार  करने  के

 ददा  ward  शोचनीय  है  ।  इसी  प्रकार

 चीनी  व्यवसाय  है
 ।

 यह  बहुत  बड़ा  उद्योग
 हाल  ही  में  एक  आपात  कालीन  बैठक  बुलाई  है

 इसका  कारण  श्रम  मंत्रियों  नीतियों  है  तथा  इस  में  काम  करने  वाले  मज़दूरों  के  लिये

 की  अत्यन्त  अ्रनिद्चितता  देश  की
 इस  प्रकार  का  प्रबन्ध  करना  बहुत  आवश्यक

 है  ।  में
 ८:11

 करता  हूं  कि  मंत्रालय  मेरे
 अधिकांश  जनता  का  भी  यही  मत  है  ॥

 मजदूरों  तथा  मालिकों  के  कितने  ही  झगड़े  अभी
 सुझावों  पर  ध्यानपूर्वक विचार  करेगा

 तक
 अनिर्णीत  पड़े  हुये  है  और  मंत्री  महोदय

 बराबर इन  के  सम्बन्ध  में  न्यायनिर्णयन का  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  Lec  में

 निर्देश  भेजने  से  इनकार  कर  रहे  हैं  ।  हिन्द  लागू की  गई थी  ।  आशा  की  जाती  थी  कि

 मजदूर  सभा  भारतीय  राष्टीय  ट्रेड  यूनियन  इस  योजना  से  २५  लाख  आदमियों  को  लाभ

 अखिल  भारतीय  ट्रेड  युनियन  कांग्रेस  पहुंचाया  जावेगा
 ।

 भ्र भी  तक  इस  योजना  के
 तथा  अन्य  सभी  मजदूर  संगठन  अपनी हर  बैठक

 अन्तर्गत  बीमा  कराने  योग्य  मज़दूरों  की  कुल
 में  यही  मत  प्रकट  करते  हें  कि  श्रम  कल्याण  संख्या  के  केवल  प्रतिशत  व्यक्तियों  को

 के  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  की  लापरवाही  को  देख  लिया गया  है  ।  ऐसे  राष्ट्र  निर्माण-कार्य  के
 कर  उन्हें  बड़ी  निराशा  हो  रही

 प्रति  लापरवाही
 दिखाना  क्या  शोभनीय  है  ?
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 देहातों  में  एक  बहुत  बड़ी  संख्या  खेतिहर  पुरःस्थापन हो  जाये  तो  भी  इस  संसद्‌  के

 मज़दूरों  की  के  पसीने  से  हमारे  जीवनकाल में  उस  का  पारित  होना  तो

 देश  के  लिये  स्वादिष्ट  भोजन  तय्यार  होता  है  ।  नितान्त  हरसंभव  है  ।

 उन  की  झ्राधिक ददा  में  सुधार करने  के  लिये

 मंत्रालय  ने  क्या  किया  है  ?  में  तराश  करता
 शब्द  की  परिभाषा  के  सम्बन्ध

 में  बहुत  श्रम  फैला  हुमा  प्रपीलीय हूं  कि  इस  सदन  के  सधी  सदस्य  मेरे  इस  कथन

 का  समर्थन  करेंगे  कि  खेतिहर  मज़दूर
 टीकरण नें  इस  शब्द  का  जो  निर्वचन किया

 वस्त्र  आश्रय  के  में  अ्रत्यन्तਂ
 उस  कितने  ही  व्यक्ति  जो  मजदूरी

 करते  हैं  तथा  साधारणतया इस  शब्द  के  अ्रन्तगंत
 दुखपूर्ण  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं  ।

 aid  वे  की  परिभाषा में  नहीं
 श्री  बेंकटारमन्‌  )

 :  मेरे  माननीय
 ते हैं  ।  wa  बहुत  से  व्यक्ति जो  कुशल

 श्री  ata  ने  कहा  है  किਂ  श्रम  मंत्री
 कामगारों  की  श्रेणी  में  निरीक्षक

 पतियों के  दबाव  में  गये  परन्तु  यह
 फोरमैन हैं  या  ak  कोई  शुद्धि  जीवी

 ग़लत है  ।  नैनीताल के  सम्मेलन  में  अ्रखिल

 भारतीय  राष्ट्रीय  टेड  यूनियन  कांग्रेस  हिन्द
 वे  इस  ग्र घि नियम  के  लाभ  से  रह  जाते

 इस  लिये  माननीय मंत्री  को  चाहिये कि
 दूर  तथा  अखिल  भारतीय  ट्रेंड  यूनियन

 श्रम  सम्बन्धी  विधेयक  प्रस्तुत  करें  या  न
 कांग्रेस  सभी  के  प्रतिनिधि  थे  ।  इस  सम्मेलन  में

 जब  श्रम  मंत्री  ने  कहा  कि  अ्रनिवायें
 कम  से  इस  भ्रम  का  निवारण  करने  के

 लिये  प्रीमियम  में  आ्रावइ्यक  संशोधन  अवस्य
 निर्णयन में  उन  का  विश्वास नहीं  है  वरन्‌

 पेंदा  करें  |

 वे  मज़दूरों  के  सामूहिक  रूप  से  मजूरी  ते  करने

 के  पक्ष  में  हें  तो  मज़दूरों  के  प्रतिनिधियों ने
 ऐसा  ही  sat  श्रम  जीवी  पत्रकारों  के

 कहा  था  कि  वे  भ्रनिवायं  न्यायनिर्णयन के
 सम्बन्ध  में  भी  उठाया  गया  था  ।  श्रम  सम्बन्ध

 पक्ष  में  हें
 :

 कुछ  समय  पूर्वे  जब  हम  श्रनिवायें  विधेयक  जैसा  कि  अस्थायी  संसद्‌  प्रवर
 न्यायनिर्णयन के  पक्ष  में  प्रचार  कर  रहे थे

 समिति  की  रिपोर्टे  में  बताया  गया  हम  ने
 तो  अखिल  भारतीय  ट्रेंड  यूनियन  कांग्रेस  नें

 दाऊद  कर्मचारी  की  परिभाषा  दी  है  ।  हमें
 प्रौद्योगिक विवाद  शभ्रधिनियम  का  बहुत  चाहिये  कि  हम  शब्द  की  भी  वहीं
 विरोध  किया  था  यहां  तक  कि  उसे  परिभाषा  कर दें  ।

 विधेयकਂ  कहा  गया  था  ।  परन्तु  नैनीताल

 सम्मेलन  में  इन्हीं  लोगों  ने  न्याय  निर्णयन  का
 दूसरी  बात  यह  है  कि  श्रम-विवादों  के

 पक्ष  लिया  था  ।  इस  लिये  मेरा  तो  कहना  है  बारे  में  भी  उपबन्ध  स्पष्ट  होना  चाहिए  ।

 कि  इस  मंत्रालय  ने  मजदूर  सभाश्रों के दबाव में के  दबाव  में  अब  भी  श्रम  अपील

 £% ह  कर  ऐसा  किया  है  |  घि करणों  झर  उच्च  न्यायालयों  में  अनेकों

 श्रम  मंत्री  ने  इस  दो  वर्ष  का  समय  घोर  श्रौद्योगिक  विवाद  चल  रहे  हैं
 ।

 किसी  मजदूर

 ्रक्मेंण्यता  में  बिताया  है  |  वर्तमान  श्रम  मंत्री  के  निकाले जाने  पर  भी प्रबन्धक लोग  उसे

 ने  पद  ग्रहण  करने  के  समय  ही  वादा  किया  था  व्यक्तिगत  मामला  बताते  कौर

 कि  अनेक  विधान  बनाये  जायेंगे  जिन  में  श्रम  मालिक  या  सरकार  कोई  इस  का  fry

 सम्बन्ध  विधेयक  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  नहीं  कर  पाता  कि  यह  किस प्रकार का  विवाद

 किया  गया  था
 ।  परन्तु a  तक  उस  का  है  ।  अनिश्चित विधि  &  अधिक  दुखदायी

 पुरःस्थापन भी  नहीं  शुभ्रा  है  ।  यदि उस  का  वस्तु  भर  कुछ  नहीं  होती
 ।
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 तीसरी  समस्या  मालिकों द्वारा  मज़दूर  के  कोयला  खान  मजदूरों  की  दशा  उनसे  कुछ

 मालिक  सम्बन्धों  में  किए  गए  मनमाने  भी  नहीं  सुधरी  हैं  ।  उनके  क्वाटर  थि  के

 बर्तनों कंਂ  है  ।  दूसरे  पक्ष  की  सहमति  के  बिना  बांधे  जाने  लायक  हें  ।  इन्हें  पीने  का  पानी

 cst  या  श्रम  झ्रायक्त  के  पास  पंजीबद्ध  तक  नहीं  मिलता  ।  गूढ  व्यवस्था  योजनाएं

 at  क*  बदलना ठीक  नहीं  है  ।  इन्हीं  कारणों  कार्यान्वित नहीं  की  य्रोपियनों

 से  भ्र नेक ों विवाद  1...  होते  हे  |  बम्बई में  इसਂ  की  कोयला  खानों  में  तो  स्नानघर

 के  बारे  में  एक  अधिनियम है  और उस के उस  के  कैन्टीन  इरादी  की  सब  सुविधाएं  पर  भार

 अनसार  मजदूर को  १५  दिन  की  सुचना दिए  तीय  मालिक  कुछ  भी  ध्यान  नहीं  देते  ।  भार

 बिना या  शिरास  में  समझौता  किए  बिना  या  तीय  राष्ट्रीय  मजदूर  कांग्रेस भी  झ्रासनसोल

 श्रम  न्यायालय  से  निर्णय  कराए  बिना  में
 चार  टुकड़ों  में  बंटी  हुई  है  इस  प्रकार

 शर्तों  पर  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  सकता  |  मालिकों तक  को  दिक्कत  होती  है  |  मजदूरों

 ऑद्योगिक  विवाद  झ्र धि नियम में  भी  ऐसा  के  हित  के  लिए  पुदुढ़  मजदूर  संघ  अत्यावश्यक

 परिवर्तन कर  देने  से  दोनों  पक्षों  के  पारस्परिक  शिक्षा कीਂ  बहुलक्ष्यी  संस्थानों  के
 होने

 सम्बन्धों में  सुधार  हो  जाएगा  पर  भी  मजदूर-संघो ंमें  एकता न

 मजदूर  विशेष  लाभ  नहीं  उठा  पाते  ।  झक शा अपील-न्यायाधिकरण  अधिनियम  बनते

 समय  भी  में  ने  कहा  था  कि  इस  प्रकार  के
 श्री  त्रिपाठी  इधर  ध्यान  देंगे  ।  अभी

 ताल  के  फलस्वरूप ३००  व्यक्ति  बेकार  हो न्यायनिर्णयन को  व्यवहार  या  दांडिक  प्रक्रिया

 गए  सरकार जब  बेरोजगारी  कम  करने
 में  शामिल  नहीं  किया  जा  सकता  यहां  दो

 पक्ष  एक  ऐसा  मध्यस्थ  खोजते  जिस  का  के  लिए  तुली हुई  तो  ऐसी  बातें न  होने

 देनी  चाहिएं  ।
 निर्णय  मानने  के  लिए  वे  बाध्य  हों  ।  न्यायिकਂ

 कार्यवाही  का  मध्यस्थ-निर्णय  से  भेद  बताते  वहां  पर  मजदूरों के  स्वच्छता

 हुए  लुडविग  टेलर  ने  भी  यही  बात  कही  है  atte के  लिए  एक  खनिक  स्वास्थ्य बोर्ड  है

 are  बताया है  कि  मध्यस्थ-निर्णय के  समय  पर  उसमें  मजदूरों के  प्रतिनिधि  नहीं  हैं

 न्यायाधिकरण  के  समक्ष  तक  दोनों  पक्ष  जिला  मजिस्ट्रेट  उसके  सभापति  हें  एक

 array  निपटारे  की  बात  करते  रहते  Zl  खानमालिक  उपसभापति  |  गृह व्यवस्था  का

 कपिल  का  उपबन्ध कर  देने  से  अ्रभियोग  लड़ने  wet  उठने  पर  मालिक  इस  ats  के  निरीक्षकों

 की  प्रवृत्ति बढ़ती  ate  मालिक भी  इस  से  प्रमाणपत्र  दिला  देते  हैं  कि  वे  क्वार्टर  निवास

 उपबन्ध  का  अंत  चाहते  शर  इतना  ऐकमत्य  के  लिए  हें  ।  ये  बोर्ड  राज्य  सरकारों

 किसी  wea  set  को  लेकर  नहीं  के  भ्रमित हें  ।  wa  समय  sr  गया  है  कि

 न्यायाधिकरण ों को  तुरन्त  समाप्त  कर  इन्हें  केन्द्र  सरकार  ५  हाथ  में  ले  ले  सौ

 देना  चाहिए  ।  इस  से  दक्षिण वासियों को  विद्वेष  श्रम  कल्याण  विभाग  कौर  स्वास्थ्य बोर्ड  के

 लाभ  क्योंकि  अपील  न्यायाधिकरण के  बीच  सहयोगी रखा  जाए  ।

 लखनऊ  में  स्थित  होने  के  कारण  छोटी-छोटी
 सभापति  महोदय  :  में  अब  श्रम  उपमंत्री

 बातों  तक  के  लिए  उन्हें  लखनऊ  जाना  पड़ता  है  |
 श्री  झ्ाबिदप्रली को  बताऊंगा

 श्री  अब् दुस् सत्तार  थी  देवेश्वर  सर्मा

 यद्यपि  इस  ay  श्रमिकों  के  लिए  लाभप्रद  हरनेक  :  माननीय  उपाध्यक्ष महोदय  ने  कहा  था

 बिधान  बनाए  गए  परन्तु  पश्चिमी  बंगाल  कि  मंत्री  और  उपमंत्री  दोनों  को  सवा  घंटा
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 दिया  जाएगा  ।  में  चाहता  हूं  कि  चाय-श्रम  मुझे  इस  बहस  के  मौके  पर  उनकी  याद  झा

 जैसे  महत्वपूर्ण विषय  पर  बोलने के  लिए  रही थी  ।  मगर  शास्त्री  जी  होते  तो  वह  इस

 मुझे भी  अवसर  प्रदान  किया  जाए  ।  यदि  बात  का  भी  जिक्र  करते  कि  इस  जीवन  में  क्या

 सम्भव न  तो  स्पष्ट  इंकार  कर  दें  |  क्या  प्रति  कम  हए  हैं  श्र  इससे  भ्रच्छा  काम

 सभापति  महोदय  :  प्रत्येक  सदस्य  यह  किस  तरीके  से  हो  सकता  था  ।  इस  में

 पूछने  लगें  कि  उसे  मिलेगा  या  इसकी  खास  कमी  रह  गई  है

 तो  meat के  लिए  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे

 सकना  बड़ा  कठिन  हो  जाएगा  ।  मुझे  खेद  है
 यह  ज़रूर  है  कि  हम  इस  बात  का  दावा

 नहीं  करते  कि  जितना  सब  कुछ  होना  चाहिए
 कि  में  इस  प्रदान  का  उत्तर  न  दे  सकूंगा  ।

 था  वह  हो  लेकिन  हम  यह  जरूर  समझते
 श्री  देवेंदर  सर्मा  :  में  अध्यक्ष  पद  की

 मानते  कौर  उम्मीद  करते  हैं  कि  हर

 कठिनाई  समझता  परन्तु  चाय  के  लाखों  इंसाफ  पसन्द  इंसान  इस  बात  को  मानेगा
 श्रमिकों  की  बात  कहने का  झ्र वसर  श्रम

 fe  जितना  हो  सकता  था  उतना  ज़रूर  हुआ

 मंत्रालय  के  भज  के  प्रसंग  में  श्रव्य  है  ।  यह  जरूरी  है  कि  जितना  हासिल  होना

 मिलना  चाहिए  ।
 चाहिए  उस  सब  कुछ  को  हासिल  करने  की

 सभापति  महोदय  :  में  किसी  माननीय  कोशिश  करनी  चाहिए  लेकिन  हमको  यह  भी
 सदस्य को  वचन  नहीं  दे  सकता  ।  सम्भव  देखना  पड़ता  है  कि  जिन  परिस्थितियों से

 माननीय  सदस्य  के  स्थान  किसी  दूसरे  हम  गुज़र  रहे  हैं  वे  उस  सब  कुछ  के  हासिल
 सदस्य को  इसके  लिए  झ्र वसर मिल  जाए

 करने  के  लिए  कहां  तक  अनुकूल  हैं  ।  तो  हर

 श्री  देवेश्वर  सर्मा  :  परन्तु  वह  काम  को  इस  लिहाज़  से  देखना  चाहिए  कि

 श्रमिकों  प्रतिनिधित्व न  कर  सकेगा  ॥  इससे  बेहतर  हो  सकता  था  या  नहीं  ।  जैसा

 में  स्वयं  बोलने  के  लिए  उत्सुक नहीं  पर
 कि  में  झ्र भी  भ्रम  कर  चुका  हूं  मेरा  ख्याल  है

 कृपया  चाय  श्रमिकों की  बात  कहने  का  एक  इंसाफ  पसन्द  दिमाग  इस  बात  का

 अवसर  झ्र वश्य  दीजिए  |  साफ  करेगा  ।

 सभापति  महोदय  :  शान्ति  ।
 यहां पर  जो  बंगाल  के  भ्रानरेबिल मेम्बर

 में  इस  बात  पर  माननीय  सदस्य  से  aH  नहीं
 साहब  बोले  श्र  उन्होंने  वर्नपुर के बारे में के  बारे  में

 करना  चाहता
 ।

 में  उपमंत्री
 को

 भाषण  देने  के
 कुछ  चीजें  खास  तौर  पर  फरमायीं  भ्र ौर  कुछ

 लिए  बुला  रहा  हूं  ।
 दूसरी  चीजें  फरमायें

 ।
 इसका  थोड़ा

 सा

 दस  उपमंत्री  श्री  आबिद  अली  :  माननीय  हवाला  त्रिपाठी  साहब  ने  दिया  |  जहां  तक

 चेयरमैन  सबसे  पहले  में  यह  जिक्र  गवर्नमेंट  का  ताल्लुक  चाहे  वह  सेंट्रल

 करना  चाहता  हूं  कि  जब  अराज  डिबेट  हो  रही  गवर्नमेंट  हो  या  स्टेट  गवर्नमेंट  वह  मजदूरों
 थी  तो

 मुझे  उसमें  एक  कमी  महसूस हो  रही  के  ट्रेड  यूनियन के  हक  में  कभी भी
 थी

 श्र  वह  थी  श्री  हरिहर नाथ शास्त्री  जी  अ्रन्दाजी  नहीं  करना  चाहती  कौर  न  करेगी  |

 की
 ।  पिछले  साल  की  बहस  से  are  तक  जो  लेकिन  उस  होती हैं

 चीजें  हुई  हैं  उनमें  शास्त्री  जी  का  अवसान  जब  लोग  ट्रेड  यूनियन  के  नाम  से  दूसरी  चीजें

 हिन्दुस्तान के  सब  लोगों  के  लिए  एक  बड़ा  करने  लगते  हैं  कौर  उस  दखलझभ्रन्दाज़ी

 नुकसान है  मजदूरों को  तो  इस  वजह  से  करनी  पड़ती  हैं  इसमें  चाह्ढे वह वकर वह

 बड़ी  मुसीबत  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  चाहे  एम०  पी०  चाहे  मिनिस्टर
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 आबिद

 कि
 वह  दूसरे  के  जायज़  कमल  में  दखल  दे  gar  कि  इन  हज़रात  की  एक  मुश्किल  यह  है

 सके  ।
 भ्रमर  में

 भी
 जाकर  किसी  को  मारूं

 कि
 वहट्ड'शूनियन  यूनिट  नहीं  हैं  |

 तो
 पुलिस  को  मुझे  जरूर  पकड़ना  चाहिए

 |

 ट्रेंड  ट्रेड  का  काम

 मज़दूर  उनसे  बहुत  दूर  हैं  ।  यह  तो

 काम  करने  वाला एक  शहरी  एक  बुरा
 शिया हैं  ।  जिस  तरीक़े  से  वह  चीज़ें  पेश  कर

 बाहरी  हूं
 ।

 तब  यहां  पर  इस  चीज़  का  ऐतराज
 कर  रहे  थे  कौर  जो  चीजें  पेदा  कर  रहे  में

 करना
 कि

 बर्नपुर
 में  पुलिस  ने  क्या

 कोल  माइन्स  में  क्या  किया  या  हैदराबाद
 जानना  चाहता  कि  हमारी  मिनिस्ट्री  की

 कुछ  ग़लतियां
 या

 कुछ  कमियां  जो  वह  जानते में  नया  सही  नहीं  है  ।
 पुलिस  ने

 हों  उनको  वह  बतायें  जिस  से  हम  उनको  बेहतर कभी  भी  ट्रेड  यूनियन  के  काम  में

 अन्दाज़  नहीं  की  site
 न

 वह  कर  सकती  है
 ।  कर  सकें  ।  मेँ  इस  बारे  में  उनसे  जानना  चाहता

 था  में  ईमानदारी  से  उन्हें  यक़ीन  दिलाना लेकिन  जेसा
 कि

 में  ret  कर  चुका  हूं  कोई

 नाजायज  काम
 करेगा  तो

 उसमें  ज़रूर  पुलिस
 चाहता हूं  कि  मैंने उसे  उनसे  जानने की  कोशिश

 लेकिन जान  नहीं  सब  कोशिश
 की  दखलन्दाजी होगी  ।  इस  बारे  में  aa

 बेकार  रहीं  ।  उनके
 साथ  मुश्किल यही  है किसी

 के
 दिमाग

 में  सन्देह  हो  तो  उसको  निकाल
 देना  चाहिए  ।

 किः  जब  वह  खड़े  होते  हैं  तो  श्राप्रैशन

 यह  सब
 चीज़ें

 वह  कह  जाया  करते  हें
 ।

 हम
 श्री  ato  बी०  विद्या  राव  :  vo—

 चाहते  हैं कि  कुछ  वाक़ियात वह  हमें  बतायें
 ।

 यह  भी  गलत  काम  हैं  जो  मेम्बर  साहब  हम  ईमानदारी  से  उन्हें  यक़ीन  दिलाना

 कर
 रहे

 हैं  ।  जिस  तरह  से  वह  मेरी  बात  में
 चाहते हैं  कि  हमारी  मंशा  है  कि  हिन्दुस्तान  के

 मज़दूर  मज़बूत  हों  ।  हम  चाहते  हैं  कि  उनके

 जगह
 भी

 करते  हें
 और

 जिस  तरह  से  कि  ट्रेड  यूनियन  के  हक़  उनको  हासिल  हों
 |  हम

 चेयरमैन  साहब  इस  न ज
 को

 नहीं  चाहते हैं  कि  वे  तरक्की  करें  ak  उसमें

 करने  उसी  तरह  पुलिस  गैर  कानूनी  किसी  क़िस्म  की  रुकावट  श्री  नहीं

 दखलभ्रन्दाजी को  नहीं  होने  देती  है  ।  उनके  बीच  में  कोई  रोक  नहीं  श्री  यह

 हमारे उसूल  हैं  ।

 खैर  मेरी  at  यह  थी
 कि  कभी  एक

 मेम्बर  साहब  ने  कहा fe  टेक्सटाइल  मिलों  में
 एक  मैम्बर साहब  ने  पुछा  कि

 वैलफेयर

 ८०
 परसेंट  लेबर  रिट्रेंच  हो  जायेगा

 ।  यह  बात  स्टेट  कहते  लेकिन  किस  की  वैलफेयर

 बंगाल  के  मेम्बर  साहब  ने  फरमायी  थी
 ।  स्टेट  ।  में  कहना  चाहता  हूं  कि  वैलफेयर

 मुझे  नहीं  मालूम
 कि

 उनको  यह  खबर  कहां  से  स्टेंट  स्टेट  वालों  की  कौर  स्टेट  के  मतलब  हैं

 मिली  है  ।
 जहां  तक  मेरा  ताल्लुक  है  कौर  जहां  प्रजा

 प्लोर  ख़ास  कर  यहां  के  वर्कर
 |

 उसमें
 तक  वाकयात  का  ताल्लुक  है

 में
 उनसे  भ्रम  सब  ्र  जाते  चाहे  इंडस्ट्रियल

 करूं  कि  यह  बिल्कुल  गलत  चीज  है  कौर  उनकी  चाहे  खेती  का  काम  करते  चाहे  दफ्तर
 जितनी  मालूमात

 हैं  वह
 गलत  ही  रहा

 करती  में  काम  करते  या  मिल  में  काम  करते

 यह॒  हज़रात  जो  यहां  पर  बोले  हैं  जो  या  किसी  कारखाने  में  काम  करते  सब

 चीज़ें
 वह  फरमा रहे  थे  में

 उनको
 गौर  से  सुन

 वर  हैं  ate
 सबके  ये  PIq wT

 स्टेट  होनी
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 चाहिये  ।  हमें  बड़ी  खुशी  हैं  कि  हम  अपने  कि  साथ  साथ  म्यूनिसिपैलिटी  के  मजदूरों

 इस  गोल  की  इस  रास्ते की  तरफ़  जा  का  जहां  तक  ताल्लुक़  है  उनके  लिये  कहीं

 रहे हैं प्रौर  काफ़ी  तेजी  के  साथ  जा  रहे  हैं  ।  किसी  क्रिया  की  मदद  की  कोई  गुंजायश  नहीं

 बाबू  रामनारायण सिंह  बाग  लेकिन  मिनिमम  वेजेस  ऐक्ट  उनके

 परिचित )  दक  |  भी ह  wea  उस  में  द्रुमिल  लोकल

 वाडीज  गेरा रह  |
 श्री  आबिद  अली  ै  अप  कह

 लेकिन झक  नहीं  इन  भाइयों के  लिये  एक  माननीय  सदस्य  :  नहीं  हो  रहा  है  |

 है  i  मसीबत  यह  हैं  कि  यह  तो
 श्री  आबिद  अली  :  एक  हद  तक  हो  रहा  है  |

 वैसे  का  फायदा  चाहते  हीਂ  नहीं  हं  ।
 जो  नहीं  हो  रहा  हे  वह  होना  चाहिये  श्र

 अनाज  का  भाव  कम  होता  हैं  तो  वह  कहते  हें
 किया  जायगा  ।  साथ  ही  यह  भी  बात  है  कि

 अब  किया  अनाज  ज़्यादा  हो  गया
 कई  जगह  म्यूनिसिपैलिटी के  वैसे  की

 अनाज  के  खेत  को  जलाया  जाय  जिससे
 यूनियन  हें  तौर  उनको  एडजडिकेशन भी

 वह  तो  इस  तरह  की  चीज़
 मिला  ae  नहीं  कहता

 कि
 हर

 चाहते ही  नहीं  हैं  ।  हम  भी  इस  को  जानते

 ह  लेकिन  amt  हिन्दुस्तान के  किसान
 जगह  हर  चीज  हो  रही  हे  ।  में  यह  कह  रहा

 कि  कई  जगह  हो  रही  हैं  इससे  भी
 हिन्दुस्तान के  हिन्दुस्तान के  शहरी

 बेहतर  हो  सकती  हैं  शौर  करनी  चाहिये  1

 इन  बातों  को  समझ  चके  हें  प्रौढ़  मुझे  उम्मीद
 म॑  यह  भी  कह  रहा  था  कि  ane  की  युनियन

 हूँ  कि  शभ्राहिस्ता  ऑ्राहिस्ता  यह  नामनासिब
 भी  अच्छी  होनी  चाहियें  ate  जितना  हो  सके

 भ्रनुचित  चीजें  जो  कि  हो  रही
 सब  को  मिल  कर  यूनियन  को  प्रबन्ध  बनाने

 कम  होती  जायेंगी  कौर  कम  हो  भीਂ  रही  हैं  ।
 के  मज़बूत  करना  चाहिये  भ्र ौर  तरक्की

 एक  साहब  ने  कहा  कि  गवर्नमेंट  एम्प्ला  की  तरफ  जाना  चाहिये  |  तरक्क़ी  का  दरवाजा

 ईज  जो  हैं  कहीं  कोई  ऐसी  चीज  हैं  ही  नहीं  कभी  बन्द  नहीं  होता  उस  पर  कभी  फुल

 कि  जिस  के  अनसार  उनकी  बातों  पर  विचार  स्टाप  नहीं  होता  |  जसे  जसे  ग्रामीण  बढ़ते

 किया  जाय  |  मालूम  यह  कह  दिया  जाते  ह  वेसे  वेसे  ही  तरक्क़ी  की  ज़रूरत  भी

 गया  |  जहां  तक  कि  रेलवे  एम्पलाइज का  सवाल  बढ़ती  जाती  हैं  प्रौर  बढ़ना  चाहिये  ।

 शायद  उनको  मालम  नहीं  क्योंकि  उनका
 में  wa  साथ  ही  साथ  कुछ  कट

 इन  बातों से  aca  नहीं  रेलवे  एम्पलाईज
 के  बारे  में  अरज  कर  दूं  ।  पहले  तो  मिनिमम

 के  लिये  पूरी  मशीनरी मौजूद  हें  ।  दूसरे  भी

 जो  इंडस्टियल  वर्कर्स  गवर्नमेंट  के  इंडस्ट्रियल
 €  AN:  वेजेज  ऐक्ट  के  बारे  में  आप  सब  को  मालम

 है  कि  काफी  किया  गया  हूं  जसा
 कि

 में  भ्र भी कन सन मं में  एम्पलाईज उनके  लिये  भी
 अज़  कर  रहा  था  ।  अब  जो  हमारी

 कंसिलिएशन एक  मैद्यीनरी  मौजद  है  कौर
 मैसूर  में  हुई  थी  उसमें  एक  राय  से  फैसला

 एडजडिकेशन का  फायदा  उनको  मिलता  है  ।

 हम्ना  है
 ।

 उसमें  हमारे
 कम्युनिस्ट  भाइयों  के

 हमारे  श्रनश्रार्गेनाइज्ड लेबर  के  बारे  में  नुमाइन्दे  भी
 उसमें  यूनाइटेड ट्रेड  कांग्रेस

 मिनिमम  aster  के  लिये  एक  भाई  ने  फरमाया  के  भी  नुमाइन्दे  थे  हिन्द  मजदूर  सभा  के

 तो  मिनिमम  वेजेस  ऐक्ट  तो  उन्हीं  के  लिये  नुमाइन्दे प्रेस  भाई  एन०  टी०  प्र ०

 बनाया  गया  था  कि  जो  ग्रार्गेनाइज्ड नहीं  हैं  सी०  के  नुमाइन्दे  तो  होने  ही  चाहियें  ।  तो

 और  जो  कमज़ोर  उन्होंने यह  भी  फरमाया  वहां  राय  से  जो  पास  हुई
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 airfare  अली

 थी  उस  पर  अमल  किया  जा  रहा  है  ।  बम्बई
 को  माना  जाय  ale  ट्रेड  यूनियन  ऐक्ट  के

 लिहाज़  से  सात  वकर्स  एक  ट्रेड  यूनियन  बना
 में  एक  कानफरेंस  होना  निश्चित  हो  चुका  है

 शर  यह  काम  किस  तरह  बढ़ाना  है  ।  सकते  तो  वहां  पर  सौ  यूनियन  इस  तरह  से

 होंगे  are  सौ  यूनियन  रिकाग्नाइज कर  ली यह  सब  बातें  उसमें  निश्चित  होंगी  ।

 जायगी  तो  केसे  काम  चलेगा  कौन  कब

 एक  बात  यहां  पर  यह  थी  कि  किस  क़िस्म  का  व्यवहार  कर  यह  बात

 टूटा  रिट्रेंचमेंट” के बारे में मेरे के  बारे  में  मेरे  भाइयों  में
 जरा  समझ  में  कम  से  कम  मेरे  तो  नहीं  जाती

 से  किसी ने  भी  जिक्र  नहीं  किया  ।  बंगाल  के  यह  चीज़  ae  ate  मजदूरों  के  हित  के

 एक  भाई  ने  फरमाया  कि  हम  कं पिटे लिस्टों के  बिल्कुल  ख़िलाफ़  हैं  ।  शर  जो  रिकार्निशन

 असर  में  हैं  ।  में  हूं  कि  पिछली  दफ़ा  वग़ैरह  की  बातें  हें  वे  जो  ऐक्ट  वाला  हैं

 हमने  इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट  के  अ्रमेंडमेंट  उसमें  श्रावेंगी  |  मगर  यह  कभी  नहीं  होगा  fe

 ऐक्ट  में  ले  श्राफ  रिट्रेचमेंट  के  बारे  में  हर  एक  यूनियन  रजिस्टरों हो  उसको

 जो  प्रावीजन  किया  तो  कया  यह  कै पिट लिस्टों  यह  हक़  मिले  ।  यह  कभी  नहीं  होगा  न

 के  लिये  था  ।  इसमें  इस  तरह  से  देखिये किਂ  होना  चाहिये  ।

 जैसे  एक  ट्रेन  दिल्ली  से  निकल  कर

 बाद  की  तरफ़  जा  रही  है  या  मथुरा  की  तरफ़  एडजुडिकेशन के  बारे  में  जहां  पर  नंदी

 जा  रही  है  तो  वह  बिल्कुल  एक  दूसरे  से  दुर्ग  की  बात  कही  गयी  हें  उसमें  में  भाई

 वेयंगार  साहब  से  कहना  चाहता था  कि
 रास्ते  को  बदल  जाती  हैं  ।  तो  लेबर  मिनिस्ट्री

 गवर्नेमट झाफ इंडिया श्राफ  इंडिया  की  पालिसी को  देखना  इन  गोल्ड  माइन्स में  हमने  यह  कोशिश की

 है  तो  यह  उस  की  कसौटी  है  कि  श्राप  देखें  किਂ
 fe  apa  की  डिमांड्स  के  एम्पलायसं

 हम  किस  तरफ़  चल  रहे  एम्पलायर  के  के  साथ  बैठ  कर  समझौते  तक  पहुंचा  दिया

 में  चल  रहे  हैं  या  इंसाफ  की  तरफ़ चल
 जाय

 ।  काफी  कामयाबी  भी  इसमें  हुई  ।  एक

 रहे  हैं  ।  हमने  जो  पालिसी  अख्तियार  की  उसने
 मतबा  एम्पलायसं  ने  उनकी  डिमांड्स  नामंजूर

 इस  रिट्रैचमेंट को  बहुत  रोका  है  ।  हिन्दुस्तान  की  तो  मुश्किल थी  ।  सोच  रहे  क्या  किया

 में  केवल  श्रहमदाबाद में  ही  टेक्सटाइल
 जाय  |  फिर  हमारे  चीफ़  लेबर  कमिश्नर

 साहब  ने  बहुत  कोशिश  कर  के  एम्पलायर्स  से में  ही  बल्कि  हर  जगह  जो  एक

 मेंट की  हवा  चली  इस  पालिसी ने  उसको  मंजूर  करा  ली  ।  उनको  राज़ी  कर  लिया  कि

 रोका हैं  कौर इस  पालिसी  ने  झ्रापको  बता  वे  डिमांड्स को  मान  लें  ।  यूनियन

 जो  बदक़िस्मती से  उस  तरफ  वालों दिया कि  हमारे  ऊपर  किस  का  है  और

 हम  किस  तरफ़  जाना  चाहते  हें  ।  इस  फर  a  के असर में है, उससे इंकार उससे  इंकार  कर  दिया |  अब

 मुश्किल  यह  होती  है  कि  एडजुडिकेशन देने
 |

 मेँ  ज्यादा  कहने  गुंजायश  नहीं  समझता

 में  कभी  कभी  देर  हो  जाती  यह  में  मानता

 हूं
 ।

 लेकिन  यह
 न

 समझा  जाय  कि  सिर्फ  देर

 जहां  तक  ट्रेंड  यूनिवर्स  का  सवाल है  यह  करने  लिये  होती  ह
 a

 t

 कहा गया  है  कि  जो  भी  ट्रेड  यूनियन  हो  उसको  बात  यह  होती हैं  कि  जब  डिमांड  ard  है

 तो  कनसीलियेदशन की  कोशिश  की  जाती

 चाहिये  |  wa  ख्याल  कीजिये  कि  एक  कारखाने  फिर  कुछ  एडजुडिकेदान  इसलिये

 में  जहां  ७००  काम  करने  वाले  इस  भी  नहीं  हो  पाते  कि  लेबर  के  मामलात  में



 अनदानों  की  माँगें  अनुदानों को  ATT २५६५  १  £34  र५६६

 कुछ  उसूल  जो  क़ायम  किये  गये  उनकों  इल लीगल  स्ट्राइप्स  हुई  लेकिन  हमने

 हर  रोज  बदला  नहीं  जाता  ।  एक  भी  मामले में  ame  को  प्रासीक्यूटर नहीं

 श्री  डी०  ato  विट्ठल  राव  (  )
 किया हू

 मेने  उनसे  केवल  कोलार  सोना  क्षेत्रों के  विषय
 वह  कहते  हूं  कि  हमको  छोड़  तो  हम

 में  मैसूर  के  मुख्य  मंत्री  के  वक्तव्य  का  निदेश  पकड़ते  कब  हें  ।  में  बात  यह  होती  है

 करने  के  लिए  ही  कहा  था  ।
 कि  स्ट्राइक  पर  चले  जाते  हैं  ।  झ्र  एक  गलत

 श्री  आबिद अली  :  बहुत  अच्छा  स्टेटमेंट  तरीक़  से  वहां  पर  स्ट्राइक  चलती  फिर  कहते
 हें  कि  देखो  स्ट्राइक  चल  रही  गवर्नमेंट

 जो  उन्होंने  कहा  वह  सच  उस  से  कौन

 इंकार  कर  सकता  हैं  ।  मेरा  तो  यह  कहना
 कुछ  करती  नहीं  wire  एडजडिकेशन की

 था  कि  जब  ग़लत  डिमान्ड  arte  जो  ज़रूरत  नहीं  हू  तो  वकर्स  की  उसमें  हम

 पर  कोई  ऐतराज़ करने  का  मौक़ा नहीं नामुनासिब  होती  हें  शौर  जो  कि  कोई  कोरे

 उनको  नहीं  तो  ऐसी  हालत में

 एडजडिकेशन देने  का  कोई  मतलब  नहीं  रहता
 म॑  नंदी  दुर्ग  का  जीत  कर  रहा

 है  ।  सीटें  एडजुडिकेशन देना  अर  वर्कर्स  को
 हमारे  चीफ़  लेबर  कमिश्नर की  यह  उम्मीद

 ग़लत  मदद  करना  यह
 थी  कि  इस  मामले  को  वह  वकर्स

 केशन  का  मतलब  नहीं  रहता  इस  तरह  के  यर के  बीच  में  समझौता  करके  हल  कर

 एडजुडिकेशन्स नहीं  दिये  जाते  लेकिन  जो

 देने  चाहिएं  वह  दिये  जाते  हें  वह  ज़रूर
 लेकिन  बदक़िस्मती  से  वही  ज़िद  जिसमें

 कि  टेड  यनियनिज्म कम  और  पालिटिक्स
 दिये  जायेंगे  ।  इसमें  देर  हो  जाती  उसके  यादा  AHA  का  फ़ायदा कम  एक्स
 लिये  हम  कोशिश  करते  हं  कि  हम  इसमें  कम

 से  कम  वक्‍त  लें  र  जल्दी से  जल्दी  उसका
 प्लायटशन  ज्यादा  ह  उसने  इस  समझौते  को

 नहीं  होने  दिया  ।  नन्दी  दुर्ग  के  मामले  में
 फ़ैसला  कर  दें  ।  एक  भाई  ने  फरमाया  कि

 USH  डकैती  ह  पर  लादा  जाता  हें  लेकिन
 एक  यूनियन ने  एडजुडिकेशन  हम  उसे

 कल  ही  दे  चके  एडजडिकेशन  मंजर  हो  चका

 मुझे  खी  होगी  मेरे  वह  भाई
 दूसरी  यूनियन  एडजुडिकेशन  नहीं  चाहती

 नहीं  कभी  दो  चार  महीने  के  और  यूनियन ने  स्टाइल  का  बेस्ट  लिया
 बतायें  fe  हमने  पिछले दो  साल  में  एकਂ  ह्म  एला  करना  चाहता हूं  कि  wit  वह
 एडजडिकेशन भी  बग़ेर  वकर्स के  मांगे

 उन  सवालों  पर  जिन  पर  दूसरी  यूनियन  को

 हुए  दिया  हो  या  इम्पलायसं  के  केवल  कहने  एडजडिकेशन  दे  चके  हूँ  वह  भी  हमसे

 से  दिया  या  तो  इम्पलायर कौर  ्  इन
 एडजडिकेशन मांगे  तो  हम  फ़ौरन  उसको

 दोनो ंने  दरख्वास्त दी  है  या  वैसे  ने  उसको
 एडजुडिकेशन देने  के  लिये  तयार इसका  में

 मांगा  के  बगर  मांगे  जहां  तक  मुझे
 आपको यक़ीन  दिलाता  हूं  ।

 याद  पड़ता  है  हमने  एक  भी  एडजुडिकेशन नहीं

 मेंने  बहुत  कोशिश  की  कोई  भाई  एल०  को  के  बारे  में  जो  रिकमंडे

 शंस  कनवेंदान्स  का  ज़िक्र  यहां  पर  किया ऐसा  एडजुडिकेशन मिल  जाय  जिसे  मजदूरों

 ने  डिमांड न  किया  लेकिन मझे  नहीं  मिल  गया  है  तो  में  उनको  बतलाऊं  कि  में  खद  पिछले

 सका  ।  यह  भी  कहा  गया  हू  लाने  पर  अत्याचार  साल  झाई  ०  एल ०  प्रो ०  में  जो  रेकमडेदन्स भर

 इनवेस्टिगेशन की  कमेटी  का  चेयरमेन  था किया  जाता  है  ।  हमारी  तरफ़  से  प्रभी  तक

 इंडस्ट्रियल ऐक्ट  के  मातहत  हालांकि  बहुत  हिन्दुस्तान की  जगह  वहां  बहुत  ऊंची  थी
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 दूसरे  मुल्कों  से  इसकी  तुलना  की
 गयी

 कि
 जहां  श्रौकुपेशनल  डिज़ीज़  का

 ताल्लुक़ उसके  बारे  में  रिपोर्ट में  काफ़ी
 हिन्दुस्तान  में  यह  रिकमेंडेशन  at  कनवेनशंन

 कितने
 माने  गये  हैं  ।  हमारे  यहां  दूसरे  जो

 भी  तजवीज़  पेश  की  गयी  है  मेरा  यह  ख्याल

 कनवेनशंन  रेटिफाई  नहीं  हुए  उनसे  यह  नहीं  @  fe  उसमें  काफ़ी  काम  हो  रहा  ज्यादा

 समझना  चाहिये  कि  उन  कनवेंशंस  के
 काम  करने  की  ष् [जिाइश  यह  में  मानता

 foam  कोई  काम  नहीं  हो  रहा  है
 |

 जहां  तक  जहां  तक  हालातों को  बिना  सुधारे

 विधि  के  भ्रध्ययनों  ताल्लुक़ हालात  को  देखते  हुए  सम्भव  उतने

 अपना  लिये  गये  हैं  ।  इसके  अलावा  मंसूर  में  हमें  ऐतराज  है  कौर  हम  इसको

 जो  कांफ्रेंस  हुई  थी  वहां  एक  कमेटी  बनाई  मानते  हें  कि  वर्किंग  कंडीशनर  की  तरफ़  भी

 गयीथी  जो कि  जांच  करेगी  कि  जो  कनवेंदांस  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  कौर  उनको  बेहतर

 रेटिफाई  नहीं  किये  गये  उनमें  से  कितनी
 करना  साथ  ही  साथ  प्रोडक्टिविटी

 भी  बढ़ाना  चाहिये  झ्र  में  मेम्बसे  को  यक़ीन
 चीज़ें  हम  एडाप्ट  कर  सकते  उन  पर

 qua  कर  सकते  हैं  शौर  वहू  कमेटी  बहुत  दिलाना  चाहता  हूं  कि  उसके  लिये  कोशिश

 जल्दी  मिलेगी  ate  वह  हमेशा  मिला  करेगी  बराबर  जारी  है  ।

 ताकि  यह  मालूम  हो
 कि  उनमें

 से
 कितनी

 प्रस् पताल  के  बारे  में  जो  जिक्र

 रेकमेंडेशन्स  कौर  कनवेनशंन  पर  अमल
 किया  गया  उसके  बारे  में  तहक़ीक़ात

 किया जा  सकता  कौर  कितनों को  पूरा  दो  धनबाद  के  हमारे  सामने  आजाये

 रैटिफाई  नहीं  करना  चाहिये
 |

 दिक्क़त  यह  है  दोनों  में  तहक़ीक़ात की  गयी  ।  wa  इसमें

 कि  पूरा  उस  पर  प्रमल
 न  हो  सके  तो  ewe  एक  नसे  की  ग़लती  मालूम  आखिर  नर्स

 नहीं कर  सकते  ।  at  वर्कर यह  कहां  तक  ठीक  है  कि  चूंकि

 हमारे  भाई  श्री  केशवैयंगार  ने  कहा कि

 कम  कर  दिये  गये  पहले
 फ़ौरन  निकाल  दिया  जाय  ?  उसको  एक  सख्त

 वाइज  ज्यादा  भेजे  जाते  थे  ।  उसकी  वजह
 विनिंग  दी  गयी  जिसका  उस  पर  अच्छा

 यह  थी  कि  पहले  सब्जेक्ट्स  ज्यादा  | झा  करते
 और  दूसरे  वर्क्स  और  और

 थे  काफ़ी  कम  हो  चुका  है
 |

 भाई  एल०
 स्टाफ  भी  अच्छा  असर  पड़ा I

 ऐसी  शिकायतें  sit  नहीं  यह ato  की  भी  नीति  ज़रा  बदल  गयी  है  कौर  वह

 चाहते  हैं  कि  काफ़ी  रेकमेंडेशंस  और  हम  भी  मानते हें  ak  मैं  wo  करूंगा कि

 कभी  भी  इस  क़िस्म  नामुनासिब aaa बन  चुके  उन  पर  अमल  होना
 वाई कहीं  भी  मेम्बर  साहबान  को  बिला

 चाहिये  |  wa  चूंकि  भाई  एल०  करो के  जो

 खास  बड़े  बड़े  काम  उन  कामों  को  पुरा
 किसी  संकोच के  चीज़ें हमें  बतायें  श्र

 में  उनको  यक़ीन  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हम
 कर  दिया  गया  है  शर  चूंकि  अब  काम  का  तरीका

 बराबर  सख्ती
 से

 उसमें  ज़रूरी  कार्रवाई
 बदल  गया  इसलिये  श्रजन्डे पर  सब्जेक्ट्स

 भी  उतने  नहीं  are  हैं  जितने  पहले  प्राया  करते
 हम  नहीं  चाहते  कि  किसी  क़िस्म  का

 कोई  नामुनासिब  काम  हमारी  मिनिस्ट्री  के
 इसलिये  ज्यादा  ऐडवाइजर्स  भेजने  की

 ज़रूरत  नहीं  है  ।  और  हम  ज्यादा  भेजते  नहीं
 किसी भी  हिस्से  में  हो  ।

 लेकिन  अब  भी  अगर  उसकी  जरूरत  होगी  तो  एक  बात  में  करना  चाहता  हूं

 उस  पर  ग़ौर  किया  जा  सकता  है  कि  अकसर  उस  तरफ़  dod  वाले  मेम्बर
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 साहबान  ऐसी  बातें  कह  दिया  करते  हें  जो  ही  बन्द  करनी  पड़ेंगी  |  यह  बात  जरूर  है  कि

 द. फ़क्ट्स  से  बहुत  दुर  होती  हें  ।  wa  यह  जो  कोल  माइन्स  में  ऐक्सिडेन्ट्स कम  किये  जा

 कोयला  खानों में  घातक  दुर्घटनायें  सकते  उनकी  सीवियरिटी  कम  की  जा  सकती

 ऑक्सीडेंट्स  )  के  बढ़ने  का  जिक्र  मालूम ट  इसके  बारे  में  पूरी  कोशिश की  जा

 नहीं वह  कहां  से  यह  चीज़  लाये  कि  कोल  रही  है
 ।

 माइन्स में  फैल  ऑक्सीडेंट्स  बढ़  रहे  हैं
 हाउसिंग के  बारे  में

 इसके  मुताल्लिक़  तो  कई  दफ़ा  यहां  क्वैश्चन

 टाईम  में  इस  बारे  में  उनको  बता  चुका  हूं  ।  डा०  PeXR  के  ७५

 न  सिर्फ  हिन्दुस्तान  के  बाहर के  क्या  हूं  ?

 फिगसं  हमारे  पास  हैं  ।  खानों  में  दुर्घटना
 श्री  आबिद  अली  :  FE¥R  के  फिगर्स

 मृत्यु  की  दर  बराबर  कम  होती  गई  है  ।  भाग

 ख
 राज्यों  का  प्रशासन  भार  संभालने  के  पहले

 भी  बतलाऊंगा  ।  हाउसिंग  के  बारे  में  में  अजे

 १९४५०  में  मृत्यु  दर  लगे  हुए  प्रति  हजार
 कर  रहा  कि  २४

 हजार  घर सेक्शन हुए  हैं  ।  कोल  माइन में  दो व्यक्ति में
 ०  ६  तथा  PEUQ

 और  FEAR  वर्षों  में  AC)  तथा  हजार  टेनीमेन्ट्स  बना  दिये  गये  दो  हजार

 भर  सेक्शन  हुए  हैं  ।  काम  काफी  लेकिन ०.८  थी
 ।

 पर  यह  थोड़ी  सी  वृद्धि  भाग  ख

 राज्यों  के  खनन  १९४१  के  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  किया  जा  रहा  है  |

 गत  लाए  जाने  के  कारण  जहां  पर  यह  दर  पार्टाइड  एग्रीमेंट  के  बारे
 अ्रघिकਂ  थी  ~

 में  ज़िक्र  gar  में  यह  we  करना

 दूसरे  मुल्कों  से  इस
 की

 तुलना  कर  के
 चाहता  हुं  कि  इस  साल  बाई  पार्टाइड

 का  काफी  काम  किया  गया  ।
 भी  जो  नतीजा  निकलता  हू  वह  भी  में

 करना  चाहता  हूं
 :  बारगेनिंग  के  लिहाज  बाई  पार्टाइट  एग्रीमेंट

 साउथ  अफ्रीका  के  लिहाज  से  इस  पिछले  साल  में  काफी  काम

 a
 १.६४

 कनाडा  २.५९
 हुआ है  ।  लेबर  मिनिस्ट्री की  इस  पालिसी

 यूनाइटेड  स्टेट्स  २.१९  का  अ्रन्दाजा वही लोग लगा वही  लोग  लगा  सकत ेहूं  जिनका

 fe  ताल्लुक  है
 या

 जिनके  दिमागਂ जापान  १.६५

 दे
 ईमान दाराना तरीके  से  फैसला  कर  सकते  हैं  ।

 खास  तौर  से  मैसूर  कान्फ्रेन्स  कलकत्ते यनाइटेड  किंगडम  OX

 area  fear  «९९  की  कान्फ़र्स  में  दौर  अभी  हैदराबाद
 में

 कान्फ्रेंस  हुई  थी  जिसमें  कि  हमने  वेज  ats
 न्यूजीलैंड

 दोनों  की  सहमति  लेबर  कौर

 श्री  पी०  सी०  बोस  एम्पलायर  दोनों  के  रिप्रेजन्टेटिग्ज बेठे  हुए
 ५

 क्या  झांकने  प्रति  हजार  के  हैं  ?  वेज  बना  |  कंट्रैक्ट लेबर  का  हटाना

 यह  भी  बहुत  बड़ी  चीज  हुई  है  ।  लेकिन  यह

 श्री  आबिदਂ  जी  पर  सब  बाई  पार्टाइट  ऐग्रीमेन्ट  से  ही  हुई  है  |

 में  यह  भ्रम  कर  रहा  था  कि  हम  कोल  माइन्स  हमारा  बाई  पार्टाइट  का  जो  उसूल  है  वह  बड़े

 में  ऐक्सिडेन्ट्स बन्द  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  भ्रच्छे  तरीके  से  तरक्की  की  तरफ

 इस  को  बन्द  करना  है  तो  हमको  कोल  माइन्स  रहा  है  ।
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 आबिद  अर्ली

 अब  में  यह  ०  करूं कि  तभी  जिस  शर  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को  विदित

 तरीके से  भाई  वेंकटरमन  साहब  ने  फरमाया  १९४६  के  प्रीमियम कके  म्रनुसार ही  है  |

 कि  ऐक्ट  at  तो  तो  गलत  श्री  नम्बियार  Jo——
 दोनों  में  मुसीबत है  ।  एक  कम्युनिस्ट  लीडर

 से  एक  साहब  ने  पुछा  किਂ  कसे  कहा  सभापति  महोदय  :  यह  प्रश्नों  का  घंटा

 कांग्रेस  वालों  से  उलटे  चलेंगे  ।  ठीक  कांग्रेस  नहीं  है  प्रौढ़  में  माननीय  सदस्य  को  इस  प्रकार

 वालों  से  उलटे  लेकिन  कांग्रेस  वाले  तो  पूछने  की  ऋतुमति  नहीं  दे  सकता  |

 पेर  में  चप्पल  पहनते  श्राप  क्या  चप्पल  डा०  सत्यवादी

 सर  पर  पहनेंगे  ?  राज  हमारा काम  अच्छी  सुचित
 :  सभापति में  मजदूरों

 तरह  चल  रहा  लेकिन  उन  को  तो  हर  चीज  के  उस  तबके  के  लिये  कुछ  कहना  चाहता  हूं

 की  मुख़ालिफ़त करना  है  ।  दो  चीजें  जिसे  ort  तक  सभी  नजर-अन्दाज करते  रहे

 लेकिन  ऐक्ट  तो  भी  गलत  न  उन  में  वह  लोग  भी  हैं  जो  मजदूरों  के

 लात्रो तो भी गलत ॥ भी  गलत  लिये  काम  करने  के  नारे  लगाते  हैं  कौर  उनमें

 आखिर  में  में  इतना  करना  चाहता
 गवर्नमेंट भी  है

 ।  यह  सफाई  पेशा  वाले  मजदूर

 हैं  ।  मुझे  इस  बात  से  खुशी  हुई  कि  भ्र भी
 हूं  कि  में  इस  बात  को  मानता  हुं  कि  मजदूरों  की

 यूनियन  मजबूत  होनी  चाहिये  ।  में  इस  बात  को
 बल  डिप्टी  मिनिस्टर  ने  बोलते  हुए

 पल  लेबर  के  मुताल्लिक  कुछ  फिकरे  कहे
 भी  मानता हूं  कि  मजदूरों की  ट्रेड  यूनियन  के

 श्र  यह  fe  उनके  लिये  मजदूरों की  प्राप्त
 हक  में  उनको  दखल  नहीं  देना  चाहे

 हमारी  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  चाहे  स्टेट  से  इंडस्ट्रीज  डिस्प्यूट्स  ऐक्ट  के  मातहत

 फैसले  भी  कहीं  कहीं  हुए  हें  ।  लेकिन  सिफ
 गवर्नमेंट हो  |  इसकी  तरफ  हमारी  निगाह

 इतनी  बात  से  सारा  मामला  हल  नहीं  होता  ।
 पूरी  चौकसी से  रहती  है  ।  लेकिन वह  लोग  जो

 ऐतराज  करते  हें  वह  ट्रेड  यूनियन  के  हक  में
 इससे  पहले  भी  सफाई  पेशा  वाले  मजदूरों  के

 लिये  feat  वर्षों  से  इस  हाउस  में  ware

 चीजों के  लिये  होता  इसके  बारे  में  कहीं
 लगाई  जाती  रही  है  प्रौढ़  १९४१  में

 बजट  पर बोलते  हुए  उस  वक्त  के  लेबर ऐतराज  की  गुंजाइश  हमारे  कान्स्टिट्यूशन  में

 स्टर  साहब ने  भी  यह  बात  कही  आवाज
 नहीं

 हैं  ।
 उठाने  वाले  मेम्बर  के  मुताल्लिक  fe  उन्होंने

 श्री  नम्बियार
 :

 मजदूर  संघ  को  मान्यता  मजदूरों के  क़वानीन  को  नहीं  देखा  है  इस  लिये

 देने  का  क्या  प्राकार  है
 ?

 मंत्री  जी  का  कहना  वह  ऐसी  बात  कह  रहे  हैं  कि  उन्हें  नजर-अन्दाज

 है  कि  मान्यता  महज़  इसलिए  नहीं  दी  जा  किया जा  रहा  दलील यह  दी  थी  कि

 सकती  fr  संघ  पंजीकृत  है  ।  तब  सरकार  किस  मज़दूरों के  लिये  are  अदालतों से  मजदूरों

 सिद्धान्त  का प्रतिपादन कर  रही  है  ?  के  कानून  के  मुताबिक फैसले  हुए  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  उपमंत्री  में  पिछले  १४  साल  से  मज़दूरों  के  इसी

 ने  कोई  नया  सिद्धान्त  प्रतिपादित  नहीं  किया  तबके में  काम  करता  हूं  कौर  प्यार  तजुर्बे

 हैं  ।  उन्होंने  यह  कहा है  कि  महज  इस  की  बिना  पर  में  यह  करना  चाहता
 किसी अधार पर पर  कि  उसमें  इतने  सदस्य  |  हि नगरा |  कम  से  कम  पंजाब  की  बात  तो  में  दावे  के  साथ

 मजदूर संघ  को  पंजीकृत  नहीं  किया  जा  सकता  ।  कहता  कि  वहां  के  सफाई  पेशा  मज़दूर
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 चाहिए  लेकिन  are  म्यूनिसिपैलिटी यह  समझे

 लेबर  नहीं  माने  जाते  ।  इसमें  मुश्किल तो  यह  कि
 उनको

 छुट्टी
 न

 दी  जाय  तो  उसको  भ्रांतिया
 र

 है  कि  जहाँ  तक  इन  मज़दूरों का  ताल्लुक  है  कि  इनको  छुट्टी
 न

 दे
 ।

 अरब  में  यह  कहना

 जो  लोकल  अ्रथारिटीज  के  चाहता  हूं  कि  इन  के  लिए  क्या  कानून

 पेलि टियों  में  काम  करते  सरकारी  या  नीम  है  lama  इंडस्ट्रियल  डिसप्यूट्स  का

 सरकारी  दफ्तरों  में  काम  करते  जब  उनकी  ऐक्ट  है  उसको  छोड़  दीजिए  कि  नोटिस  देकर

 किसी  बात  को  लेकर  हम  जाते  हैं  उनसे  स्ट्राइक  किया  जा  सकता  है  ।  हमने  इसके

 कहते  हैं  कि  यह  श्राप  के  मुलाजिम  दूसरे  लिए  पंजाब  में  बहुत  कोशिश  की
 ।

 हमने

 सरकारी  मुलाजिमों की  तरह  से  इनके  भी  यूनिवर्स  श्रारगेनाइज़ किये  बाज़ाबता

 काम  करके  यह  कोशिश  की  कि  म्युनिसिपल

 टाइम  स्केल  की  जरूरत  उनको भी  बुढ़ापे  लेबर  के  मिलता  को  उसी  तरह  से  ते  किया

 के  इमदाद  की  जरूरत  तो  हमें  यह  जाय  जिस  तरह  से  कि  फैक्टरी  लेबर  के

 जवाब  मिलता  कि  हम  उन्हें  सरकारी  लात को  तै  किया  जाता  है  ।  मुझे  याद  है  कि

 मुलाजिम नहीं  मानते  ।  इस  उन  पर  इसमें  हमारे  यहां  के  लेबर  कमिश्नर  ने  Tifa

 वह  सरकारी  मुलाजिमतों  के  सिविल  की
 ।  करनाल  की  म्यूनिसिपैलिटी से  वहां  के

 सर्विस
 जो  मुलाजिमों  मजदूरों  का  झगड़ा  प्रम्बाला  की

 पर  लागू होते  नहीं  लागू  करते  ।  कहने के  निसिपैलिटी कां  झगड़ा  था  att  साढौरे का

 लिये  उन्हें भी  चौथे  दर्जे  के  सरकारी  मुलाजिमों  झगड़ा  था  ।  करनाल  के  मुताल्लिक  में  यह

 में  गिना  जाता  लेकिन  वह  हुकूक  जो  चौथे  कहना  चाहता  हं  कि  कंसिलिएशन  आफिसर  ने

 दर्ज के  दूसरे  मुलाजिमों को  मिलते  हैं  उन्हें  यह  बात  बतायी  कि  हम  इसको  ट्राइबुनल  के

 नहीं  fet  जाते  ।  मिसाल के  तौर  पर  में  aye  करना  चाहते  हें  ।  लेकिन  काफी

 mtd  सामने  एक  बात  कहूंगा ।  कोई  भी  खतोकिताबत के  बाद  जब  उन्होंने  गवर्नमेंट
 सरकारी  कोई  भी  ऐसा  के  पास  कागज़ात  भेजे  तो  गवर्नमेंट  ने  उसे

 नहीं  जिसे  हफ्तेवार  श्रीराम  नहीं  मिलता  ।
 ट्राइबुनल  को  देने  से  इंकार  कर  दिया  ।  जब

 सिर्फ  यह  एक  मजदूर  ऐसा  है  कि  जिस  के  लिये
 हमने  लेबर  afar  के  जरिये  से  फैसले  कराये

 हर  जगह  इंकार  कर  दिया  जाता  है  कि  इसे  तो  हमने  वहां पर  कनसिलियेशन  arias  को

 वीकली  रेस्ट  नहीं  दिया  जायेगा  ।
 बुलाया  ।  मिसाल के  तौर  पर  करनाल  में

 बुलाया  |  साढौरे  में  बुलाया  में
 बाइबिल में  हमने  पढ़ा  था  कि  खुदा ने  ६

 रोज  में  दुनिया  को  बनाया  शौर  सातवें  दिन
 बुलाया  भर  उन्होंने  फैसला  किया  ।  लेकिन

 उस  फैसले  का  क्या  नतीजा  ग्रा  |  करनाल  के
 ares  किया  |  लेकिन  यह  बदनसीब  मंजदूर

 मामले में  तो  गवर्नमेंट ने  जवाब  दे  ही  दिया ।
 वह  हें  जिनके  लिए  कोई  मालिक  कौर  कोई

 हुकूमत  श्राराम की ज़रूरत की  ज़रूरत  महसूस नहीं  करती
 साढौरे  अम्बाला  के  मुताल्लिक  लेबर

 सर  को  यह  कहा  गया  कि  हमने  सेक्रेटरी को
 हमारे यहां  पंजाब  में  हमारे काफी  शोर

 मचाने पर  कुछ  सर्विस  रूल्स  बनाये  गये
 तुम  से  बात  करने  का  हक  ही  कब  दिया  था  ।

 लेकिन  वह  कागज़  की  ही  चीज  है  परौ  उन  पर  नतीजा  यह  gat  fe  जब  हमने  यह

 रास्ता  भ्रख्तियार  किया  तो  कामयाब  नहीं अमल  कहीं  नहीं  ठ्ठ
 ।

 में  जो  यह  हफ्तेवार

 छुट्टी  की  बात  करता  हूं  उसके  बारे  में  लिखा  है  हुए  ।  तो  में  यह  कहना  चाहता  था  कि  जब  हम

 कि  उनको  हफ्ते  में  एक  दिन  की  छुट्टी  मिलनी  सरकार  के  पास  जाते  हैं  तो  कहा  जाता  हैं  कि
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 सत्यवादी

 तुम  लेबर  आफिसर  के  पास  जानो  |  जब  हम  आपने  मिनिमम  वेजेज  ऐक्ट  लागू  किया

 वह  पंजाब  में  भी  लागू  gat  शर  वहां  एक लेबर  श्राफिसर  के  पास  जाते  हें  तो  वह  हम

 से  कहते  हें  कि  लेबर  कानून  तुमको  लेबर
 बोर्डे  बनाया  गया  शर  उसने  सिफारिश  की  ।

 तसलीम नहीं  करता  ।  पिछली बार  ४५  भ्रप्रैल  उसने  यह  फैसला  किया  कि  इन  लोगों  को

 EX?  को  ऑ्रानरेबिल  लेबर  मिनिस्टर  इतना  कुछ  मिलना  चाहिए  ।  जिस  यह

 साहब  ने  कहा  था  कि  हम  उनको  लेबर  में
 फैसला  fea  गया  कि  उनको  ४०  रुपया  कम

 से  कम  मिलना  चाहिए  उस  eats  को
 मानते  हैं  तुमने  हमारा  कानून  ही  नहीं  पढ़ा

 |

 कई  स्थानों  पर  दस  दस  ग्यारह  ग्यारह  रुपये

 एक  काम्पैंसेशन ला  जिसके
 मिल  रहे  थे  ।  तो  इस  पर  wae  किस  तरह

 मुताबिक  मजदूर  को
 नुकसान  होने

 पर  किया  गया  |  म्युनिसिपैलिटियों  ने  जो  उनके

 वज़ा  मिलता  है  ।  लेकिन क्या  आपने  कभी
 पास  बजर  था  उसको  उसी  हिसाब से  बांट

 इन  मजदूरों  को  मुआवज़ा  दिया  |  पंजाब  में  जो  दिया  कौर  मिनिमम  वेजेस  के  हिसाब  से

 स्वीप सं  के  लिए  सर्विस  रूल्स  बने  हैं  उनमें  कहा  ख्वाह  दे  दी  ।  नतीजा  यह  gat  कि  जहां  पहले

 गया  है  कि  भ्रमर  स्वीपर  को  जानी  या  जिस्मानी  पचास  आदमी  काम  करते  थे  वहां  तीस  भ्रामक

 नुकसान  हो  तो  उसे  मुआवज़ा दिया  जाय  रह  गयें  और  बीस  आदमियों  को  निकाल  fear

 लेकिन  शर्त  यह  है  कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट
 गया  ।  तो  यह  हालत  है  ।

 art इस  कानून  में  स्वीपसे को भी लेबर को  भी  लेबर

 इसके  अलावा  दूसरी  छुट्टियां  बीमारी
 मान  लेगी  तब  हम  देंगे  ।  वह  कहते  हैं  कि  हम

 उस
 इस  बात  को  मानेंगे  जब  कि  सेंट्रल

 की  छुट्टी  या  जरूरी  काम  के  लिए  छुट्टी  है  ।

 गवर्नमेंट  भ्रपने  कानून  में  तरमीम करके  वह  उनको  नहीं  दी  जातीं  ।  amity

 स्वीपर  को  भी  शामिल  कर  लेगी  |  कसौटी  सैनिटोरियम  देखने  के  लिए  गया  था  ।

 वह  सेंट्रल  गवर्नमेंट  का  इंस्टीट्यूशन  है  ।  वहां
 इसी

 तरह  से  जच्चागी  के  मामले  में  है
 मुझे  एक  शख्स के  बारे में  बताया

 कि  जो  हमारी  बहिनें  sik  मातायें  काम  उसका  नाम  मुझे  इस  वक्त  याद  नहों  लेकिन

 करती हूं  उनको  १४५  या  २०  दिन  की  छुट्टी  ज़रूरत  हो  तो  में  उसे  पेश  कर  सकता
 मिलती  है  ।  जब  हम  अपने  यहां  इसके

 कि  उसने  छुट्टी  मांगी  इसलिए  कि  उसके

 लिए  मूव
 करते  हैं  तो  जाता  है  कि  मगर

 यहां  कोई  मर  गया  था  प्रो  वह  उसको  फुंकने
 सेंटर

 मंजूर  कर  लेगा  तो  हम  भी
 चाहता  था

 ।  तो
 उसको  छटी  नहीं

 दी
 तो

 हमारी
 मुश्किल

 यह  है
 ।

 यह  मजदूर वह  गयी  कौर  वह  श्रपने मरे हुए मरे  हुए  को  जलाने

 हें  जो  कि  फैक्टरी  लेबरर  की  भी  सेवा  कर  के  लिए  भी  न  जा  सका  ae  चीज़ एक  ही
 रहा  है  ।  वह  भी  इसका  एम्पलायर  है  शर

 जगह  नहीं  हैं
 ।

 कई  जगह  ऐसी  चीज़  है  ।  प्राय

 इन
 दोनों  के  इंटरेस्ट  उसी  तरह  से  टकराते  म्युनिसिपैलिटीज़  को  छोड़िये  ।  सेंट्रल  गवर्नमेंट

 हैं  जिस  तरह  से  कि  बिड़ला  के  इंटरेस्ट  एक  को
 ले

 लीजिये
 ।  में

 कसौली  में  सेंट्रल  fers

 कपड़े
 की

 मिल  में  काम  करने  वाले  मजदूर  से  इंस्टीट्यूट  में  भी  गया  ।  वहां  २७  साल  से

 टकराते  हैं
 |  तो

 यह  वह  बदकिस्मत  मजदूर  स्वीपर  मुलाजिम  हैं  लेकिन  वह  डेली  लेबर  की

 है  जिसके  लिए  फैक्टरी  लेबर  बिड़ला  तरह  काम  करते हूं  ।  उनके  कोई  हुकूक  नहीं

 बनी  हुई  हूं  कौर  इनके  हुकूक  देने  के  लिए  मुझ  से  डाइरेक्टर  साहब  कहने  लगे  कि

 तैयार  नहीं  है  ।  अब  हमने  फैसला  कर  लिया
 *

 fe  इनको
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 परमानेंट कर  दिया  जाय  |  २७  साल  बाद  मेरा  सदा  यह  विश्वास रहा  हूं  जब  तक  कि

 उसकी  पोस्ट  पेंशनेबिल  की  जायगी  ।  तीन  मजदूर  संगठित  मजदूर  संघों
 के

 शत

 प्रतिशत  सदस्य  तो  वे  हमेशा  अपनी  मांगों साल  बाद  ag  जब  रिटायर  होगा  तो  उसको
 को

 पुरा  कराने  में  तथा  वर्ग  की  दशा
 क्या  मिलेगा  |  कहते  हैं  कि  हम  उनको

 लेबर  मानते  हैं  पौर  उनको  क़ानून का  फायदा
 सुधारने  में  सफल  fe  उनकी

 मांगें  वाजिब  हों  |  अपने  माननीय
 हो  सकता है  ।  श्राप  इस  बात  को  फिर  सोचिये

 मित्रों के  भाषणों  में  निराशावादिता की  झलक
 कि  इस  बात  में  सही  कितनी  है  ak  गलत

 देख  कर  मुझे  खेद  gat
 ।

 भाषण  देते
 कितनी  है  ।  इन  बेचारों  की  तरफ  भी

 समय हम  aa  स्वयं  की  कमियों को  भुला
 ध्यान  दीजिये  ।  ज़रूरत  इस  बात  की  है  कि

 जिस  तरह  कौर  लेबर  के  लिए  श्राप  कानून
 देते  हैं  ।  असली  चीज़  को  हम  भूल  जाते

 कि
 मजदूरों  के  लिए  जो  चीज़  उनके  वाजिब

 बना रहे  हें  वैसे ही  इन  के  लिए  भी  एक

 कानून  बनायें  तो  उनकी  भलाई  हो  सकती
 प्राधिकार

 प्राप्त  कराएगी  वह  हूँ  मजदूर  संघ
 ।

 हूँ  वरना  उनकी  जिन्दगी  में  कोई  आसानी  में  इसे  स्पष्ट  कर  दूं  ।  मेंने  अरपना  सार्वजनिक

 जीवन
 मजदूर  भ्रान्दोलन  से  ही  प्रारम्भ  किया

 नहीं  सकती  |  यह  लोग  बहुत  मुसीबत

 में  यह  वह  मजदूर  कि  जो  हमारे देश
 था

 मजदूर  संघवाद  के  पक्ष  में  मेंने एक

 fara  कार्यकर्ता बनने  का  प्रयत्न  किया  ।
 का  सबसे  पिसा  डे  शौर  मजबूर  तबका  है  |

 हमने  मजदूर  आन्दोलन एक  बिल्कुल  नये
 में  दरख्वास्त  करता  हूं  कि  जो  कुछ  बाप

 फैक्टरी  लेबर  के  लिये  करते  कौर  दूसरे
 सिरे  से  चलाया  था  जब  कि  उसके  लिए  देश  में

 कोई  कानून  नहीं  थे  ।  मजदूर  हमारे  निकट लेबर के  करते हें  वह  इन  बदनसीब
 ut

 में  श्र  हमारा  भाषण  सुनने  में  डरते
 मजदूरों  के  लिए  भी  कीजिये  |

 थे  ।  कभी  कभी  हमें  cet  सभाएं  सम्बोधित
 सभापति  महोदय  :  माननीय  मंत्री  जी  |

 करनी  पड़ती  थीं  जब  कोई  हमारी  नहीं

 श्रम  मंत्री  (att  ato  ato
 )

 :  देख  रहा  होता  किन्तु  हम  जानते  थे  वे

 श्रम  नीति  के  सम्बन्ध में  सदन के  सभी  हमारी  बात  सुन  ज़रूर  रहे  हैं  ।

 दृष्टिकोणों  के  सदस्यों  के  भाषणों  को  मेंने

 मुझे  art  है  कि  ae  निराशावाद मेरे
 बड़े  ध्यान से  सुना  |  मुझे  कहना  पड़ता  है  कि

 maa  सम्मानित मित्र  श्री  बी०  एस०  मूर्ति के
 माननीय  मित्रों  के  दिल  से  दूर  हो  जाएगा  |

 भाषण जो  मेरे  सभा  सचिव  थे  ate  मेरे
 यदि  भ्रमित  प्रयत्नशील  होंगे  तो  मुझे

 पूर्ण  विश्वास है  कि  वे  मजदूर वर्ग  के  हित  में
 साथ  ह  करने  में  गये  का  नुचवा  करते

 मुझे  बहुत  दुख  gal
 |

 मुझे
 कम

 से  कम  यह
 बहुत  कुछ  कर  सकेंग े।

 माननीय  मित्रों  द्वारा  श्रम  नीति आद्या थी  कि  ये  बातें  कहने  से  पूर्व  वह  मुझ

 से  यह  पुछ  जरूर  सकते  थे  कि  आपकी  श्रम  के  सम्बन्ध  में  पूछे  गये  प्रश्न  का  में  उत्तर

 नीति  कया  है  ।  जों  भी  इतनी  तीखी
 देना  चंगा

 ।
 में  यह  बताना  हुं  कि  मेंने

 चना  करने  से  पूर्वे  मुझे  राशा  है  कि  वह  पहले  सदा  ही  मजदूरों  तथा  मालिकों  के  मध्य

 मेरा  दृष्टिकोण  जानने  का  गय टन  जरूर  कर  द्विदलीय  तथा  त्रितलीय  समझौतों  में  विश्वास

 लिया  करेंगे  श्र  तब  मुझे  प्राशि  है  वह  किया  क्योंकि में  समझता हूं  कि  विवादों

 अधिक  रचनात्मक सुधार  दे  सकेंगे  ।  का
 जो

 आपसी
 हल  मजदूरों शर  मालिकों  द्वारा

 में  reed  से  प्रीत  तक  मजदूर  संघवादी  मिल  कर  निकाला  जाएगा  वह  अधिक  स्थायी

 हूं  ।  मैं  न्याय  निर्णयन  के  सख्त  खिलाफ हूं  होगा  और  दोनों  वर्गों  के  मध्य  शान्तिपूर्ण

 39  P.S.D.
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 वी०  ato

 बता वरण  पैदा  करने  में  सहायक  होगा  |  तथा  बच्चों  के  पास  जा  संकते  कौर  कह

 में  ag  बतलाना  चाहता  हुं  कि  मैंने  देवा  की  सकते  हें  कि  हम  कल  से  सड़कों  के  भिखारी

 सबसे  बड़ी  का  नेतृत्व  किया  हूँ  |  नहीं  होंगे  ।  हमें  कुछ  प्राप्त  हो  गया  नौकरी

 किन्तु  इस  बात  के  बावजूद  भी  कि  में  हड़तालों  के  प्रत्येक  वर्ष  के  लिये  ae  are  का  वेतन

 में  श्रगुप्नाई  का  भाग  लेता  मजदूरों  तथा  पुर्व  सुचना  वेतन  ।  हम  तत्काल ही  भूखे

 सनौर  मालिकों  के  मध्य  बातचीत  द्वारा  नहीं  रहेंगे  ।  हम  कहीं  कौर  काम  तलाश  कर

 समझौता  कराने  का  भी  भरसक  प्रयत्न  किया  संकते  हैं  या  कोई  छोटी  दुकान  खोल  सकते  हैं

 है  ।  इसलिए  यदि  श्राप  मुझ  से  पुछते  हैं  कि  श्र  उससे  निर्वाह  कर  संकते  हें  ।  में  यह  नहीं

 तुम्हारी  श्रम  नीति  क्या  हूँ  तो  मुझे  यही  कहता  जो  प्राप्त  है  वह  एक  बड़ी

 कहना  है  में  द्विदलीय  तथा  त्रितलीय  समझौतों  बात  है  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  ऐसे  ढंग

 का  हामी हुं  ।
 का  सामाजिक  सुरक्षा  उपाय  हें  जो  मजदूरों

 के  स्वाभिमान  को  बनाये  रखता है  ।  यह  दो

 में  मज़दूरों  तथा  मालिकों  के  बीच  दलीय  समझौते  से  प्राप्त  garg
 ।

 में  क

 विश्वास  करता होने  वाल  समझौतों  में  माननीय  मित्र  श्री  एस०  एस०  मोरे  से
 पूछता

 क्योंकि  यदि  मज़दूर  और  मालिक  हूं  कि  वह  यह  बतायें  कि  में  ने  भ्रपनें  विचार

 को  कैसे  कार्यान्वित नहीं  किया  हूँ  । एक  आधारभूत  मामले  पर  सहमत  हो

 जाते  तो  विधान  सरल  हो  जाता  है  ।  इसका

 कारण यह  हैं  कि  फिर  हम  केवल  वही

 स्टर  करते  हें  जिस  पर  मजदूरों  तथा  मालिकों  यह  यहीं  समाप्त  नहीं  होता  है  ।  में  उन्हें

 में  समझौता  हो  गया  है  ।  वह  फिर  बताता  हूं  ;,  जो  उद्यान  कर्मचारियों

 के  लिये  किया गया  हैं  उद्यान  शभ्रधिनियम

 चार  भिन्न  भिन्न  अवसरों  पर  उन  जिसकी  are  किसी  का  ध्यान  न  पारित

 दूर  जिनकी  सम्बन्ध
 ga  ।  उद्यान  कर्मचारियों  जो  लाखों

 से  तथा  मालिक  संघों  के  बीच  समझौता  कुछ  समय  के  काम  हटाने  तथा

 gal  ।  में  प्रथम  समझौते  को  लेता  अर्थात  काम  से  हटाने  कोई  भत्ता आदि  नहीं

 मज़दुरों  को  काम  से  हटा  देने  का  प्रश्न  |  मिलता था  ।  शाप  जानते हैं  कि  उद्यानों  q—
 स्थायी  श्रमिक  समिति  मज़दूरों  के  उच्चतम

 चाहे  यह  उचित  है  या  भ्रनुचित  ठीक  है  या
 उद्योग  के  उच्चतम  नेताओं  तथा  ग़लत--उन  मामलों  की  जांच  किये

 कप्तान  कौर
 सरकार  में  समझौता  ह्ञ्ञा  |  वहां  निरुत्साह  HAT  था  |  में  उस  निरुत्साह

 इस  लंदन  में  कोई  भी  व्यक्ति  यह  नहीं  कह  का  वर्णन  नहीं
 कर

 रहा  हुं  अ्रपितु  मेरा  कहना
 सकता  क  हमें  उस  समझौते  से  ag  यह  है  कि  ३०  तथा  ३१  जनवरी  मज़दूरों
 जिक  सुरक्षा  उपाय  प्राप्त  नहीं  हमनी  जो  आजकल  तथा  मालिकों  तथा  सरकारी  कर्मचारियों  की

 दक्षिण  ga  एशिया  में  विद्यमान  नहीं  है  ।  बहुत  सी
 बैठकों  के  हम  एकमत  से

 यह  एक  ऐसा  सामाजिक  सुरक्षा  उपाय  है  जो  इस  निश्चय  पर  पहुंचे  कि  उद्यान-मज़दूरों  को

 राज  काम  से  हटाये  गये  मज़दुरों  को  इस  योग्य  अस्थायी  छटनी  तथा  छूटना  भत्ता  दिया  जायेंगी

 बनाता है  कि  वे  सड़कों  पर  मारे  मारे  न  फिरें  |  तथा  उद्यान  अधिनियम  कल  से  लायू  होगा  |

 स्वाभिमान  से  अपना  सर  ऊंचा  कर  सकते  क्या  यह  कह  सकते  हें  कि  हमने  एक  ऐसे
 काम  से  हरते  ही  अपन  घर  अपनी  पत्नी

 आधारभूत  मामले  पर  समझौता  नहीं  किया  हूँ



 x
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 जिससे  भारत  में  लाखों  उद्यान  मजदूरों
 को  जिस  ढंग  से  अधिनियम  अरब  तक  लागू  किया

 लाभ  होता  है  ।  गया  था  ।  सम्मेलन  ने  यह  भी  सिफ़ारिश  की

 कि  केन्द्रीय  परामर्शदाता  बोर्ड  के  कहन  पर

 यह  यहीं  समाप्त  नहीं  eat  हे
 ।

 पिछले
 अधिक  व्यवसायों  को  विधान  के  लाने

 दिनों
 में  हमारी  मैसूर  में  बैठक  हुई  जहां  हमने

 त्रितलीय  ग्रा धार  पर  औद्योगिक  सम्पर्क ों  के
 के  सरकार  को  अ्रधघिसुचनायें  जारी  करनी

 चाहियें  ।  केन्द्रीय  परामशंदाता  बोर्ड  की  बैठक

 सम्बन्ध
 में  बहुत  से  मामलों  पर  विचार  विमर्श

 ८  तथा  भ्रप्रैल  को  बम्बई  में  हो  रही  है
 ।

 किया  ।  हमने  गोरखपुर  के  मज़दूरों  के  मामले
 मैसूर  में  हुई  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  की  बैठक

 पर  विचार  विमर्श  किया  ।  हमने  निश्चय
 की  सिफ़ारिशों  पर  ate  विचार  करेगा  तथा

 किया  कि  मामले  की  जांच  पड़ताल  करने  के

 wa  महत्वपूर्ण  विषयों  की  जांच  करेगा  जेसे
 लिये एक  समिति  नियुक्त  होनी  चाहिये

 wast  को  एकत्रित  करने  के
 जो  इसमें  सुधार  करने  या  इसे  समाप्त  करने  के

 उपायों  की  खोज  करे  ।
 पड़ौसी  राज्यों  में  या  एक  ही

 लिक  क्षेत्र  में  मजूरी

 साप्ताहिक  विश्वास  के  दिन  इरादी  सम्बन्धी
 न्यूनतम  मजूरी  को  कार्यान्वित  करने  के

 भुगतान  में  एकरूपता  |  बोर्ड के  पुरःस्थापन
 विषय  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  हूँ  ।

 का  ्र  भी  विषयसूची  में  सम्मिलित  तथਂ
 पूवे  मूझे  og  कहने  दिया  जाये  सरकार

 मुझे  पूर्ण  हैं  कि  ais  अरपना  निश्चय  कर
 ने  क्या  किया

 हैं
 तथा  १०  तथा  ११  जनवरी  को

 सकेगा  जिनके  फलस्वरूप  वे  सन्तोषजनक
 दलों  के  पूर्ण  समझौते  के  भ्रन्तर्गत  त्रितलीय

 कार्यवाही  कर  सकेंगे  ।
 सम्मेलन  में  क्या  निश्चय  हुये  हैं  ।

 में  श्राप  से  यह  पुराना  चाहता हूं  कि
 sue

 में  सदन  का  ध्यान  उन  Waal  की  कार
 मेँ  साधारण  श्रम  मंत्री  के  रूप  में  एक  एसी

 श्रार्काषित  करना  चाहता  हूं  जो  हमने  भारतीय  श्रम  नीति  रख
 ba

 को  प्रयत्न  नहीं  कर  रहा
 श्रम  सम्मेलन  के  मंसूर  भ्रधिवेशन  में  की  थीं  ।

 हूं  जिसके  परिणाम  स्वरूप  oa  में  प्रत्येक
 भारतीय  श्रम  न्रिदलीय  संघ  होने  उद्योग  में  झ्राधारभूत  बातों  पर  रामझौते
 के  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  संस्था  है  ।  मेरा

 होंग े?
 विचार  था  fe  मजूरी  का  यह  विवादग्रस्त

 विषय  इसके  समक्ष  सखा  जाये  ।  विभिन्न  उपाध्यक्ष  महोदय  तथा  साथी  ने  आपको

 माननीय  सदस्यों  के  बहुत  से  सुझावों  पर  बताया  था  कि  हैदराबाद  में  त्रितलीय

 विचार  करने  के  सम्मेलन  ने  एक  सम्मेलन  में  जो  इस  मास  की  २४  त  ke 4x4,
 ४  क ty

 संकल्प  स्वीकार  किया  श्र  सिफ़ारिश  की  तारीख  को  gat  जिसमें  उनमें
 मजूरी

 कि  झ्रनुसुची  के  भाग  १  के  सम्बन्धी  केन्द्रीय  मजूरी  बोर्ड  तथा  राज्य  मजूरी
 नियम  को  लागू  करने  का  समय  ३१  feqrqz  बोर्डों  की  स्थापना  तथा  ठेके  के  कार्यों  की
 १९५४  तक  बढ़ा  दिया  जाये  ।  इसमें  यह  भी  समाप्ति  के  सम्बन्ध  में  समझौते  हुए  क्या
 सिफ़ारिश  की  गई  कि  इस  दृष्टि  से  राज्य  ।  उन्होंने  कहा  कि  यदि  इन  समझौतों  को
 सरकारों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  उचित  रूप  में  समझा  गया  तो  दो  वर्षों  तक
 जाने  वाले  निदेशों  की  एक  निगम  संता  कोई  मुकदमेबाजी  नहीं  ।  में  पूछता  हूं
 बनाई  जाये  तथा  मजूरी  निर्धारित  करने  के  fe  क्या  मैं  भ्रपने  विचारों  को  कार्यान्वित

 सिद्धान्त  बनाये  केन्द्रीय  परामर्शदाता  करने  का  प्रयास  नहीं  कर  रहा  या  मैं  यहां
 बोड़ें

 को  उस
 ढ़ंग  की  जांच  करनी  चाहिये  केवल  बैठा  हूं  र  उस  ढंग  से  बातें  वर
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 रहा  हूं  जिस  ढंग  से  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सामूहिक  लाभ  के  पक्ष  में  हूं  तथा  में

 5
 मोरे  चाहते  हैं  ।  मान  लीजिये  कि  में  इन  अधि  निर्णय  जिसे  में  महा  शत्रु  मानता  हूं

 समझौतों  में  सफल  हो  जाता  हुं--तथा  यदि  विरोधी  हुं  ?

 मुझे  सदन  का  पूर्ण  सहयोग  प्राप्त  हो  तो  मुझे
 अ्राजकल  अधिनिणंकी  प्रथा  विद्यमान

 सफलता  होगी--तो  मेरा  विचार  मेरी
 है  कौर  इसके  कारण  निम्न  हें  ।  नैनीताल

 मज़दूर  नीति  सरकार  की  मजदूर  नीति  हैं

 कि  प्रत्येक  उद्योग  चाहे  वह  संगठित
 सम्मेलन  मुझे  यह  देखਂ  कर  श्राइचरय  gal

 कि  वे  जो  अधिनिर्णय  के  विरोध थ
 उद्योग  छोटा  हो  या  बड़ा  हो  ऐसे  समझौते  हों

 ar  जिन्होंने  कहा  था  कि  अधिनिर्णय  मिलने
 ताकि  यदि  काम  करने  की  दलितों  पर  समझौता

 जुलने  की  स्वतन्त्रता  का  विरोधी  अचानक

 हो  यदि  द्विदलीय  तथा  त्रिदलीय  बैठकों
 मेरे  पास  ae  शौर  मुझ  से  कहा  कि  हम

 में  लाभ-विभाजन  तथा  बड़े  बड़े  weal  जैसे

 बोनस  का  के  सिद्धान्तों  पर  समझौता
 अधिनिर्णय  के  पक्ष  मे ंहै  ।  मालिकों  ने  मुझ

 से  यह  नहीं  कहा  था  कि  वे  अधिनिर्णय  के  पक्ष

 हो  तो  अधिनियम  का  कोई  प्रश्न  ही
 में  है  अपील  उन्होंने  कहा  था  कि  वे  श्रधिनिण य

 न  रहेगा  ।  में  सिद्ध  करना  चाहता  हूं  कि
 का  विरोध  करते  हैं  ।  परन्तु  उनकी  चाल  भिन्न

 निर्णय  केवल  पत्रों  पर  होगा  कार्यरूप  में
 उनका  विचार  भिन्न  उनका  आधार

 नहीं  ।  यदि  मुझे  wot  माननीय  मित्रों  के
 भिन्न  था  ।  उनका  विचार  q1——-at at  गिरि

 निराशाजनक  वक्तव्यों  की  अपेक्षा  सहयोग

 प्राप्त  हो  तो  दो  या  तीन  वर्ष  में  में  यह  सिद्ध  कर
 को  इस  बात  से  सहमत  कर  लेने  दीजिये  कि

 वह  अधिनिर्णय  का  प्रश्न  समाप्त  कर  तब

 दूंगा  कि  मेंने  प्रत्येक  उद्योग  में  दलों  में
 में  पारस्परिक  समझौते  के  लिये  भी  मना  कर

 होता  करा  दिया  है  ।  यदि  द्विदलीय  या

 दूंगा  ।  मेरा  विचार  यह  रहा है
 ।  एक  ७७५ अर  यह

 त्रितलीय  आधार  पर  मज़दूर  तथा  मालिक
 भावना  थी  कि  मौलिक  अ्रधिनिर्णय  तथा

 विधान  से  सहमत  होते  तो  विधान  बनाना
 स्पीकर  समझौते  में  से  किसी  के  लिये  भी  tare

 कितना  सरल  होगा  |

 दूसरी  मज़दूरों  ने  जिन्हें

 यह  सच  है  कि  तीस  से  चालीस  प्रतिशत  निर्णय  में  विश्वास  न  था  अपितु  पारस्परिक

 झगड़े  बोनस  के  कारण  होते  हैं  ।  मान  समझौते  में  ग्राहक  ही  मुझे  यह  कह  कर

 लीजिये  fe  द्विदलीय  तथा  त्रितलीय  अचम्भे  में  डाल  दिया  कि  वे  अधिनिर्णय  में

 समझौतों  कें  आधार  पर  हम  बोनस  सम्बन्धी  विश्वास  करते  इसी  कारण  से  भ्रधघिनिर्णय

 सिद्धान्त  आदि  पर  fasaa  करते  ह्  ,  विधान  में  सम्मिलित  रहा  ।  में  कोई  चुनौती

 तो  उससे  सम्बद्ध  ग्रधिनिणय  कम  हदो  या  प्रति-चुनौती  नहीं  चाहता हूं  ।  मुझे  अन्य

 जायेगा  ।  यदि  प्रत्येक  उद्योग  में  मजदूरों  तथा  व्यक्तियों  की  यथार्थता  पर  प्रश्न  करने  में

 मालिकों  में  समझौते  हो  जाते  हूँ--जैसा  कि  विश्वास  नहीं  हैं  ।  अपने  जीवन  मैने  विभिन्न

 में  विगत  डेढ़  वर्ष  में  दिखा  चुका  बड़े  बड़े  विषयों  पर  अरन्य  व्यक्तियों  की  भावनाओं

 उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  बहुत  समझौते  हुये  के  सम्बन्ध  में  कभी  भी  प्रश्न  नहीं  किये  हैं  ।

 उस  सीमा  अ्रधिनिणंय  समाप्त  हो  क्योंकि  उन्हें  भी  मेरे  साथ  असहमत  होने  का

 जायेगा  क्या  श्राप  मुझे  बतायेंगे  कि  उतना  ही  अधिकार  है  जितना  कि  मुझे  उनसे

 पैं  moa  बनाये  सिद्धान्तों  का  पालन  कर  सहमत  होनें  का  है  ।  राष्ट्र-पिता  ने  हमें  यही

 हूं  या  अर्थात  में
 अ्रन्तर्राष्ट्रीय  शिक्षा  दी

 है  |  उनका  एक  सच्चा  अ्रनुयायी
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 होने  के  रूप  मेंने  उन  विचारों  को  ५
 निश्चय  got  कौर  हमने  एक  नोट  बनाया

 सार्वजनिक  जीवन  में  लगभग  Yo  वर्ष  तक  इन  सब  बातों  का  एक  विवरण  राज्य  qe

 पालन  करने  का  प्रयत्न  किया  हैं  ।  कारों
 के  पास  उनका  मत  जानने

 की
 दृष्टि  से

 भेजा  गया  तथा  मंत्रालयों  के  विचार  जानने

 में  अधिक  ate  कुछ  कहना  नहीं  चाहता  के  लिये  हमने  यह  उन्हें  भी  भेजा  |  ग्रा धार भूत

 हूं  परन्तु  में  एक  विशेष  मामले  के  सम्बन्ध  म  मामलों  पर  कुछ  वास्तव  में  तथ्य युक्त  मतभेद

 अपने  कार्य  की  व्याख्या  करने  के  लिये  बाध्य  थे
 ।  हम  यह

 जानने
 का  प्रयत्न कर  रहे  थे

 इस  सदन  में  मेरे  सारे  माननीय  मित्रों  कि  इन  सब  झ्राधारभूत  मामलों  पर  एकमत

 को  मुझ  से  यह  व्याख्या  का
 हों  तथा  इसमें  लगभग  चार  या  पांच  मास

 ग्रन्थकार  है  |  कि  ag  श्नाइच्यंजनक
 लग  गये  |  इसके  पश्चात  इस  बात  के  बावजूद

 औद्योगिक  सम्पर्क  विधेयक  प्रस्तुत  भी  कि  कुछ  अझ्राधारभूत  मतभेद  सर्ब  भी

 नहीं  गया  वह  एक  ऐसा  विद्यमान  हम  उन्हें  समाप्त  करने  की  आया

 विधेयक  जिसके  बारे  में  मेंने  हर  समय  करते  हैं  ।  मेरे  प्रधान  मंत्री  नें  कहां

 अपने  विचार  प्रकट  किये  थे  ak  कहा  था  कि  तेयार  कराओ  पी  वैज्ञानिक  प्राचीन

 मेरे  पास  एक  अंदाज़  विधेयक  हूँ  ।  आपको  बनाने  वाले  ने  तीन  मास  लियें  wie  Ha  विधेयक

 व्याख्या  मंगाने  का  अधिकार  तथा  मेरा  बन  कर  तयार  हो  गया  हे--श्रोत  मुझे  यह

 कत्तव्य  है  कि  में  व्याख्या  प्रस्तुत  करूं  ।  केबिनेट  के  समक्ष  रखना  पड़ेगा  |  वास्तव

 वास्तविकता  यह  है  कि  १३  मई  PEXQ  को
 मसूर  सम्मेलन  में  मज़दूरों  तथा  मालिकों  के

 में  श्रम  मंत्री  बना  |  एक  जो  मेरे  मित्र  प्रतिनिधियों  ने  इच्छा  प्रकट  की  थी  कि  a
 श्री  जगजीवन  राम  ने

 प्रस्तुत
 किया  विधेयक  देखना  चाहते हैं  ।  श्रम  मंत्री  भी

 जो  प्रवर  को  भेज  विधेयक  देखना  चाहते  परन्तु  में  कोई

 दिया  गया  तथा  जो  संसद  समाप्त  होने  के  meat  न  सका  क्योंकि  कैबिनेट

 कारण  पारित  नहीं  सका  विद्यमान  की  अनुमति  के  में  यह  नहों  कर  सकता

 था  में  भी  ufafrta  पर  ag  विचार  था  श्र  va  समय  विधेयक  भी  तैयार

 रखने  के  कारण--जो  मुझे  मेरे  द्वारा
 हो  रहा  था  ।  wa  विधेयक  तैयार  हो  गया  है  |

 बाद  में  बताये  गये  कारणों  से  बदलने  पड़े
 यह  केबिनेट  के  समक्ष  जा  रहा  है  |

 मालिकों  तथा जनसाधारण  के  संघों

 की  नवीन  जानकारी  तथा  इस  बात  की  मुझे  alae  चिनता  नहीं  है

 तम  विचारों  के  सम्बन्ध  में  जानना  चाहता  कि  श्राप  मेरी  इस  बात  को  स्वीकार  करते  हैं  या

 a4  meat  का  एक  प्रशन  पंत्र  जारी  नहीं कि  में  वास्तव में  इसमें  विलम्ब  करना

 किया  गया  तथा  ४००  उत्तर  प्राप्त  हुये  चाहता  था  या  नहीं  ।  जब  मज़दूरों  को  एक

 थे  ।  नैनीताल  सम्मेलन  उसी  के  भ्राता  पर  प्रकार  से  कुछ  हानि  जैसा  कि  श्री

 अक्टूबर  में  हुआ  था  जिसमें  हमने  इन  सब  रमन  ने  बताया  जबकिਂ  कुछ  तत्कालीन

 मामलों  पर  विचार  किया  था  ।  मज़दूरों  तथा  कार्यवाही  करनी  इस  स्थिति  में  में  उनसे

 मालिकों  के  सात  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  स्वेता  सहमत  हूं  तथा  आशा  करता  हूं  कि

 इन  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिये  लगभग  यदि  हम  वेतनमान  झ्र धि नियम  रखते  अर्थात

 जनवरी  में  नियुक्त की  गई  ।  १९५३  के  LEG  का  अधिनियम  एवं  वे  बातें  जो  कहीं
 लगभग  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  बुलाया  गया  तथा  गई  थीं  तो  बड़ा  भ्रच्छा  होता  ।  फिर

 हमने  ये  सब  मामले  उनके  समक्ष  रखे  ।  कुछ  में झ्रापको  रिज़वान  दे  सकता  हूं  कि  में
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 वी०  वी०

 विधेयक  को  पारित  कराने  का  उतना  ही  पर  भझ्रगुमति  से  तथा  मालिकों  के  समक्ष  अपनी

 उत्सुक  हं  जितने  कि  कौर  व्यक्ति  हैं  ।  परन्तु  मांगें  रख  ges  बनायें  ।  यदि  वे  मुझे

 मेरा  कहना  यह  हे  कि  १९४८  का  अधिनियम  यह  आश्वासन  तथा  दे  सकते  तो

 लागू  रहा  6  जो  मज़दूरों  के  हितों  में  निश्चय ही  यह  जादू  उत्पन्न कर  दूंगा  ।

 की  रक्षा  करता  मेरे  अच्छे  मित्र  श्री  मुझे  इसका  पूर्ण  विश्वास  है  ।  में  सदैव  ही

 ने  जो
 कुछ

 कमियां  बताई  हैं  वे  अवस्य  वादी  मत  मेरे  माननीय  मित्रों  को  अपने

 विचारों  में  यह  भ्रम  नहीं  होने  देना  चाहिये हो  विधान  पूरी  होनी  चाहियें

 ताकि  हर  प्रकार  से  मज़दूरों  की  रक्षा  की  जा  कि  कुछ  उत्पन्न  नहों  किया  जाता  है  कौर  न

 सके  |  ही  कुछ  किया  जाता  है  ।  कुछ  तो  किया  जाता

 है  ।  हो  सकता है  कि  यह  अ्रधिक  न  हो  ।  परन्तु
 मुझे  प्रसन्नता  हैं  कि  मुझे  कार्यवाही

 के
 सम्बन्ध

 में  भ्र पने  कार्य
 की  व्याख्या

 करने
 यह  निश्चय  &  कि  यह  aa  ही  होगा  जबकि

 श्राप  सब  वह  सहयोग  दें  जो  में  चाहता  हुं  ।
 यग  अवसर  गया  है  ।  में  कदाचित  यह

 श्री  नम्बियार  :  क्या  में  जान  सकता  हूं
 कह  सकता  हुं  कि  किसी  भी  गलत  कार्यवाही

 से  सारा  मामला  बिगड़  सकता  था  ।  में  यह
 कि--मेंने  माननीय  उपमंत्री  से  भी  पूछा  qT——

 प्रयत्  करता  रहा  हूं  कि  अ्रभिसमय  बनाये  मजदूर  संघों  की  मान्यता  के  बारे  में  क्या

 जायें  जिनके  फलस्वरूप  मज़दूर  तथा  मालिक  रहा  ?  उन्होंने  कहा  कुछ  नहीं  ।  हम  सरकार

 की  नीत  नहीं  समझ  सके  | Th  बेठ  कर  झ्राधारभूत  मामलों  का  निश्चय

 सके  |  श  ato  ayo  इस  पर  हम  विधेयक

 श्री  नम्बियार  :  यदि  मालिक  सथ  बैठना
 जो  कि  सदन  में  रखा  विचार  करेंगे  ।

 चाहें
 ?  श्री  नम्बियार  :  यह  कब  होगा  ।  यह

 श्री  ato  ato  गिरि  :  एक  परकार  से
 सदन  में  कब  प्रस्तुत  होगा  ?  यह  कब  पारित

 मैंने  यह  दिखा  दिया  चाहे  मालिक  कितने  होगा  ?

 ही  कम  हों  तथा  चाहे  मजदूर  कितने  ही  कम  श्री  वी०  वी०  गिरि  :  में  यह  कह  सकता

 उच्चतम  मान  कर  उच्चतम  हूं  कि  aga  शीघ्र

 तता  जेसा  डांगे  तथा  खांडू भाई  =
 थ्री  इलाया  पे हि मल  दक्षिण  में  बहुत

 तथा  उद्योगों  में  उच्चतम  अपत
 से  मजबूर  भूमिपतियों  तथा  जनता  द्वारा  अपनी

 रनों  का  प्रतिनिधित्व  किया  ।  उन्हें  परस्पर

 मिलाने  तथा  मामलों  पर  विचार  विमर्श  करने
 इच्छा  के  विरुद्ध  जेसे  मृतक  पत्थरों  को

 बुरे  लगने  वाले  ढोलों  को  बजाना
 में  मुझे  कोई  कठिनाई  नहीं  हुई  ।  अपनी  उस

 तथा  कप्  करने  के  fat  बाध्य  किये
 दक्ष  जानकारी  के  साथ  जो  उन्हें  प्राप्त

 जाते  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  न्यूनतम
 वे  यह  देख  सकेंगे  कि  किस  सीमा  तक

 वेतन  अघिनियम  में  इसके  सम्बन्ध  में  कोई
 त्मक  फल  प्राप्त  किये  जा  सकते  हैं  तथा  उन्होंने

 उपबन्ध  है  ?
 वें  फल  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  ।  यह  बात

 में  श्री  मोरे  को  विगत  डेढ़  वर्ष  में  चार  श्री  ato  ato  गिरि  :  मर  विश्वास  है

 सरों  पर  बता  चुका  हूं  ।  में  ऐसा  कर  सकता  हूं  कि  न्यूनतम  वेतन  झ्र धि नियम  में  उपबन्ध हैं
 तथा  मूझे  इसका  पूर्ण  विश्वास  कि'बच्चार्ते  fH  तथा  अ्रागामी  चार  या  पांच  दिनों  में  हन  फिर

 मजदूर  झपने  संगठनों  को  जन तन् त्रीय  आधार  बम्बई  में  सारे  मामले  पर  विचार  करेंगे  |
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 श्रीमान्‌  आपके  द्वारा  में  पने  माननीय  सदस्य  श्री  वी०  ato  गिरि  :  मेरा  विचार हैं

 को  परामर्श  देती  हूं  कि  वह  कृषि  मज़दूरों  को  थोड़ा  ।

 संगठित  करें  ।  उन्हें  संघ  बनाने  चाहियें  ।  तथा

 उन्हें  उचित  रूप  में  चलाना  चाहिये  तथा  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  में  श्रम  मंत्रालय

 सम्बन्धी  समस्त  कटौती  प्रस्तावों  पर  सदन  का
 संकल्प  पारित  करने  चाहियें  ।

 लगा  ॥
 श्री  साधन  गुप्त  दक्षिण

 :  क्या  बीमा  कर्मचारियों  की  मागों  पर  कटौती  प्रस्ताव
 प्रस्वीकृत  हुये

 ।

 अधिनिर्णय  करने  की  afte  से  मंत्री  महोदय
 मांग  संख्या  ६५,  ६६,  ६७,  ६८,  Bi g, एक  watts  अधिकरण  की  नियुक्ति  करने

 पर  विचार  करेंगे  ?  तथा  १३०  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  मतदान  के

 श्री  वी०  ato  गिरि  :  यह  मामला  अब
 लिये  प्रस्तुत  की  गईं  तथा  स्वीकृत  हुई  ।

 उच्चतम मान  पर  चल  रहा  है  ।
 इसके  च्  १

 श्री  साधन  गुप्त  :  उच्चतम मान  पर  इसे  अप्रेल  १९५४  के  दो  बजे तक  के  लिये  स्थगित

 कितना समय  लगेंगी  ?  हुई  ।


